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 योतक है कि प्रइन क है  कि  wet  को  सभा  में  उसी  सदस्य  ने  पुछा  था  ।
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 महोदय  पीठासीन  हुये )

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 पाकिस्तान
 में  फिजो

 +

 श्री  हेम  AAT

 1  श्री  स०  मो ०  बनर्जी

 श्री  वॉरियर
 |

 ली  दाजी

 |  श्री  go  मधुसुदन  राव

 1१११४
 ह  MY  घ०  Fo  देव
 4

 श्री  रामेश्वर  टाटिया

 श्री  प्र०  र०  चक्रवर्ती

 |  थ्रो  Ho  त्०  राघवन

 |  श्री  पोट्टेकाट्ू

 थी  प्र०  चे

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  wat  करेंगे  कि

 क्या यह  सच  ह  कि  विद्रोही  नागा  श्री  इस  समय  पाकिस्तान
 में

 ह

 क्या  सरकार  का  ध्यान  लन्दन  से  चलते  समय  के  उनके  वक्तव्य
 की  कौर  दिलाया

 गया  जो  २०  2eER  के  टाइम्सਂ  में  प्रकाशित  sak

 यदि  तो
 इस  घटना  तथा  श्री  फिजो  के  वक्तव्य  के  सम्बन्ध  में

 सरकार
 की

 क्या

 कां  प्रतिक्रिया
 हूँ  ?

 मूल  भ्र ग्रेजी  में

 ४६३
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 मंत्री
 के

 सभा-सचिव  स०  च०  :  हां  ।

 हां  ।

 फिजों
 स्वयं  अपना  प्रचार  करने  के  लिये  a  नेता  होने  का

 दावा  प्रस्तुत करने
 के

 लिये  बढा  चढ़ाकर  तथा  निराधार  आरोप  लगा  रहे  हैं  जबकि  बहुत से  नागाओं  ने  उनकी

 नेतागिरी  मानने  से  इंकार कर  fears  |  सरकार  ने  निश्चय  कर  लिया  है  कि  वह  नागालैंड  राज्य के

 कांति  से  होने  वालें  विकास  में  फिजो  श्रथवा  प्राय  किसी  समाज  विरोधी  तत्व  से  बाधा  न  पहुंचे  इस

 सम्बन्ध  में  सभी  आवश्यक  कार्यवाही  करेगी  ।

 श्री  :
 क्या  सरकार

 का
 ध्यान  इस  तथ्य  की  अरब  दिलाया  गवा हैं  कि  श्री  फिजो ने

 लन्दन  से  चलते  समय  नागालैंड  के  मुख्य  किये-पालिका  म्रधिकारी  को  तार  भेजा था  जो  इस  प्रकार

 है

 प्यारे  मित्रों  हमें  oer  किसी  व्यक्ति  द्वारा  अपने  आदमियों  की  हत्या  नहीं  करानी

 हमें  एक  gat  का  विरोध  नहीं  करना  चाहिये  भ्रमित  में

 चीत  करके  समझौता  करना  चाहिये  ।  हमें  शीघ्र  अपना  मामला  तय  करना

 चाहिये  बैत

 यदि  क्या  सरकार  का  विचार  विद्रोहियों  क़ो  भी  आमंत्रित  करने  का  हैं  जिससे

 खण्ड  की  अन्तरिम  सरकार  में  उनका  भी  प्रतिनिधित्व  हो  सके  ?

 मंत्री
 तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री तथा  श्रण  शाक्ति  मंत्री  जबाहरलाल  :

 मेंने  उस  तार  जैसी  कोई  चीज  देखी तो  थी  वह  बिल्कुल ऐसी  तो  नहीं  श्री  ।  इसकी  रिपोर्ट  हमें  मिली  थी  ।

 इस  समय  नागालैण्ड  में  प्रस्थान  सरकार  काम  कर  रही  हैं  कौर  उनसे  किसी  को  बातचीत  करने  का

 निमंत्रण  देने  का  प्रदान  नहीं  उठता  हैं  ।  में  आशा  करता  हुं  कि  शीघ्र  ही  इस  सत्र  में  नागालैंड  को  राज्य

 के  भ्र धि कार  देनें  का  एक  विधेयक  प्रस्तुत  होगा  ।

 श्री हेम बरुआ हेम  बरुआ  :
 क्या  सरकार  को  जानकारी फेंकी  इस  प्राय  नागालैंड में  इस  प्रकार  की

 अफवाह  फैल  रही  है  कि  श्री  फिजो  पाकिस्तान में  प्रतिवर्ती  सरकार  स्थापित करने  जा  रहे  हैं

 तथा  श्री  fast
 ने  संयुक्त  राष्ट्र  में  कपिल  दायर  कर

 दी
 हू

 ?
 यदि

 तो
 सरकार  मे  इस  प्रकार

 के

 विरोध  में  क्या  कदम  उठाय  हैं  जिससे  समाप्त  होता  emt  विद्रोह  न  भड़क  उठे
 ?

 fait  जवाहरलाल  नहरू  :  में  ऐसी  किसी  अफवाह  को  नहीं  जानता  |  मुझे  लंदन  से  इस

 प्रकार
 की

 बातें  मालूम  हुईं  हैं  ।  मैं  समझता  हूं  कि  कुछ  दिन  पहलें  मेंने
 बताया  था  कि  पाकिस्तान  की

 स्थिति  इन  अफवाहों से  ठीक  नहीं  रही  कौर  उन्होंने  उनकों  कोई  सुविधा  देन  से  इंकार कर  दिया

 में  ऐसा  इसलिये  a  ठीक  समझता  हुं  कि  प्रेजीडेंट  wae  खां  ने  कहा  था  कि  वह  श्री  फिजो

 को  कोई  सहायता नहीं  देंगे  ।

 श्री स०  मों०  बनर्जी  :
 क्या  यह  सच  हैं  कि  श्री  चीजों  कराची  पहुंच  कर  गायब  हो  गये

 प्रो
 पुनः

 चटगांव  में  दिखाई  दिय  ate  क्या  वह  नागालैण्ड  में  घुसने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं
 पर

 यदि  तो  सरकार

 कया  कर  रही  है  जिससे  बह  नागालैंड  में  न  घुस  सकें
 ?

 fait  जवाहरलाल नेहरू  :  में  सभा  को  बताना  चाहता  हूं  कि  श्री  फिजो  एक  न्याय  से  भागे  हुये

 अपराधी  हैं  तथा  यदि  वह  कभी  भी  किसी  रूप  में  भारतीय  प्रदेश  में  घुसे
 तो

 उन्हें  गिरफ्तार  कर
 लिया

 मिल  अंग्रेजी  में
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 जायगा गौर  उन  पर  मुकदमा  चलना
 |

 सदस्य
 को

 यह  बताना  तो  मेरे  लिये  संभव  नहीं  है  कि  उनके

 प्रवेश को  रोकने के  लिये  sear  उनकों  गिरफ्तार  करने  के  लिये  हम  क्या  कर  रहे  हैं  अथवा  क्या

 करने  का  प्रयत्न  करेंगें  |

 tot  वॉरियर  :  क्या  सरकार  जानती  हैं  कि  समाचारपत्रों  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ  है  कि

 श्री  fasta  पाकिस्तान  में  भाग  कर  गये  हुये  विद्रोहियों  की  सलाह  मांगी  थी  जिससे  वह  वहां  पर

 अस्थाई  सरकार  बना  सके  ?  यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 poem  महोदय  :  वह  वहां  पर  हैं  कौर  किसी  का  भी  परामर्श  ले  सकते  हैं  |

 श्री  वॉरियर :  में  जानना  चाहता हूं  कि  क्या  भारत  सरकार  ने  भ्र पने  दूतावास  से  कोई

 कारी  मांगी  हैं  ?

 फानी  जवाहरलाल  महरू  :  भारत  सरकार  को  यह  मालूम  नहीं  हे  कि  श्री  फिजो  वहां  पर  हैं  ।

 इतना  मालूम  हैँ  कि  वह  पूर्वी  पाकिस्तान  में  घूम  रहे  हैं
 ।

 क्यां
 वह

 वहां  गये  हुये  नांगा  विद्रोहियों  से
 मिल रहे  हैं  वह  में  नहीं  जानता  ।  रांभव  हैं  उन्होंने  ऐसा  किया  हो  ।  बहुत सी  बातें  हो

 सकती  हैं  ।  जिनमें

 से  कुछ  उन्हें  नहीं  करनी  चाहिए  जैसे  वहां  पर  एक  अड्डा  जैसा  मेंने  पाकिस्तान

 सरकार  ने  साफ  तौर  पर  बता  दिया  था  कि  वह  उतकों  वहां  पर  विद्रोहात्मक  कार्यवाही  नहीं  करने

 देगी ।

 श्री  दाजी
 :

 श्री  यह  मालूम  हो  चुका  हैं  कि  वहां  पर  गये  हुये  नागा  विद्रोही एक  सम्मेलन  में

 प्रतिनिधि के  रूप  में  वहां  पर  गये  थे  कौर  श्री  फिजो  भी  उसी  सम्मेलन  के  सिलसिले  में  वहां  पर  जाये

 थे  ।  ऐसे  समाचार  हैं  ।  यदि  तो  क्या  भारत  सरकार  ने  पाकिस्तान  सरकार  से  इस  सम्मेलन को

 वहां पर  करने  के  लिये  तथा  श्री  फिजो  के  भारत  लौट  खाने  के  लिये  प्रौढ़  सम्मेलन  में  भरती  होने  के

 लिये  कोई  विरोध  भेजा  है  ?

 fot  जवाहरलाल  नेहरू  :  मुझे  खेद  हैं  कि  मुझे  इसकी  जानकारी  नहीं  हूं  कि  वह  वहां  पर

 सम्मेलन में  भाग  लेने  कराये  थे  ।  में  नहीं  जानता  कि  सम्मेलन  क्या  था  ,  यह  कहां  पर  होने  वाला  था

 किसने इसे  बुलाया था  ।  में  यह  सब  नहीं  जानता ।

 fet  त्यागी  :  प्रधान  मंत्री  ने  प्रभी  कहा  है  किं  सरकार  का  विचार  नाग-दण्ड को  राज्य  के

 अधिकार  देने  वाला  एक  विधायक  प्रस्तुत  करने  का  है  ।  में  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  wea  पैंतीस

 ख़ादिम  जातियों  को  भी  ७ एसा  ही  अधिकार  देने  का  विचार  है  यद्यपि  उन्होंने  इसके  लिये  ait  कोई

 झगड़ा  खड़ा  नहीं  किया  है  ?

 महोदय  :  यह  भिन्न  प्रकार  का  प्रश्न  है  ।

 कच्ची  श्रजेदवर  प्रसीद
 :

 क्या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  ब्रिटिश  सरकार  श्री  फिजो  का

 राजनीतिक  तथा  नैतिक  दोनों  प्रकार  से  समर्थन  कर  रही  है  ?

 पन्नी  जवाहरलाल  नेहरू
 :

 हमें  ऐसी  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।  यह  समझना चाहिये  कि  श्री

 फिजो  श्री  ए  क  ब्रिटिश  नागरिक  हैं  ।  वह  भारत  अथवा  प्रिन्ट  किसी  गेंदा  के  नागरिक  नहीं  संभवतया

 इससे  उनको  प्रौढ़  कठिनाई  हां  जाती है  कि  वह  भारत  में  ब्रिटिश  नागरिक  के  wera ak  किसी  रूप

 में  रहें  ।  में समझता हुं  कि  नैतिक  रूप  में  उसको  इससे  अ्रधिक ्र कोई ake  कोई  सहायता  नहीं  मिली  है  कि

 ae  ब्रिटिश  नागरिक  हैं  ।  में  समझता  हूं  कि  इंगलैंड  में
 व्यक्ति  विशेषों

 ने  उनकों  नैतिक

 समर्थन  किया  हो  ।

 मूल ्  प्रंग्रेजी  में
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 श्री  To  चं०  बरुआ
 :

 क्या  अपराधियों  को  देश  से  निकाल  देने  के  बारे  में  पाकिस्तान  ar

 भारत
 की

 सरकारों  में  कोई  व्यवस्था  है
 ?

 यदि  तो  क्या  पाकिस्तान  से  ऐसा  कोई  समझौता

 करने  के  बारे  में  सरकार  विचार  कर  रही  है  ?

 श्री  जवाहरलाल नेहरू  :  जी  नहीं  ।  इस  समय  नहीं  ।  गत  संसद  में  एक  सामान्य  देश  निकाला

 सीधे  यक  बस्ती  किया  गया  था  कौर  दोनों
 संभागों

 की  संयुक्त  समिति को  सौंपा  गया  दोनों

 aaa
 की

 संयुक्त  समिति  ने  रिपोर्ट  दी
 थी

 परन्तु  संसद्  समाप्त हो  गई
 ।

 जब  यह  इस  संसद  में

 प्रस्तुत  किया  जायेगा  ।

 हिन्दी  टाइप राइटिंग  ट्रेनिंग  योजना

 *
 १११६.  श्री  प्रकाश वीर  शास्त्री

 :  कया  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि

 क्या  हिन्दी  टाइपराइटिंग  ट्रेनिंग  योजना  के  अंतगर्त  उन्हीं  कार्यालयों  के

 टाइपिस्ट ों  को  हिन्दी  टाइपिंग  सीखने  के  लिये  जाना  भ्रपेक्षित  है  जहां  पत्र-व्यवहार  इरादी  का

 काम  हिन्दी  में  ही  होता  हो  ;

 जिन  कार्यालयों  में  सारा  पत्र-व्यवहार  म्रंग्रेजी  में  होता  है  भ्रमणा  जहां  केवल एक

 दो  कर्मचारी  ही  हिन्दी  टाइपिंग  जानते  क्या  उन  कार्यालयों  के  प्रत्य  कमंचारियों  को  हिन्दी

 टाइपिंग  का  प्रशिक्षण  दिये  जाने  पर  कोई  रोक  लगा  दी  गई  है  ;

 यदि  उपरोक्त भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  तो  बम्बई  गोदी  कामगर

 केन्द्रीय  प्रोविडेंट  फंड  नई  दिल्ली  शादी  के  कार्यालयों  के  वर्तमान  कम  चोरियों

 को  हिन्दी  टाइप राइटिंग  की  ट्रेनिंग  के  लिये  नहीं  भेजे  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 fore  site  रोजगार  मंत्रालय  में  योजना  उपमंत्री  चे०  रा०  :

 जी  नही  ।

 जी  नहीं  ।

 इन  दफ्तरों  में  हिन्दी  में  पत्र-व्यापार  का  काम  तहीं  हो  रहा  हैं  ।  इसलिये  उन्होंने

 हिन्दी  टाइप राइटिंग  की  ट्रे  लीग  के  लिये  कोई  कर्मचारी  adi  भेजा  ।  इन  दफ्तरों  का  विचार

 om  से  अपने  कर्मचारियों  को  ट्रेनिंग  कें  लिये  भेजने  का  हैं  ।

 श्री  प्रकाश वीर  शास्त्री  :  कया  में  जान  सकता  हूं  कि  जो
 व्यक्ति  हिन्दी  टाइप राइटिंग

 की  ट्रेनिंग  लेते  क्या  उनकी  ट्रेनिंग  को  ate  ant  बढ़ाने  के  लिए  उन्हें  wee
 मौका

 जाता  है
 ?

 fat  चे०  to  पट्टाभिरामन  ५५  विभाग  हैं  जिनमें  हिन्दी  टाइपिस्ट ों  के  अनुभाग

 उनकी  पदोन्नति  का  seta  नहीं  इसकी  व्यवस्था  है  जब  भी  वे  नियुक्ति

 के  पात्र  होते  हैं  तब  ही  उनके  बारे  में  विचार  किया  जाता  है
 ?

 थी  प्रकाशवीर  शास्त्री
 :

 कया  में
 जान  सकता  हूं  कि

 जिन  व्यक्तियों
 ने

 art  तक  हिन्दी

 टाइपराइटिंग  की  ट्रेनिंग  ली  है  ,  कुल  मिलाकर  उनकी  संख्या  क्या  है
 ?

 श्री  चे०  रा०  पट्टा भि रोमन
 :

 मेरे  पास  सारे  wins  हैं
 ।

 मुख्य  सचिवालय  के

 १९६१  में  तीन ;  जुलाई  १९६२  में
 पांच  wie  जुलाई  १९६२  सेशन

 में  दो
 ।  योग  दस

 डाक  तथा  तार  महानिदेशालय  में  योग  छः  में  ये  सब  आंकड़े देना  नहीं  चाहता |  मुख्य

 «««-णाएएयल्यस्ल्ए।ल्एएਂ हल श्रम  ATAtT °  के  बारे  में  ही  आंकड़े  हैं  ।

 जीमें
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 श्री  सिंहासन  सिंह  :  क्या  हिन्दी  टाइपिस्ट ों को  भ्रंग्रेजी  का
 टाइपराइटिंग

 सीखना  पड़ता

 है  श्र  भारत  सरकार  में  काम  कर  रहे  भ्रंग्रेजी  टाइपिस्ट ों  को  भी  हिन्दी
 का

 राइटिंग  सीखना  पड़ता  ate  यदि  तो  हिन्दी  टाइपिस्ट  भ्रंग्रेजी  टाइपिस्ट  के
 वेतन

 में  क्या  अन्तर है  ?

 महोदय  :  रन  यह  है  कि  क्या  उन्हें  दोनों  ही  सीखनी  होंगी
 |

 fait चे०  To  पट्टा भि रामन :  ।  मेरा  ख्याल
 है

 कि  यदि
 वे

 दोनों  का
 काम

 करें  तो  इस  से  उनकी  कुशलता  कम  होगी  ।

 tat  बड़े
 :

 चूंकि  शासन  ने  हिन्दी  टाइपराइटर  का  एक  नया  कुंजी-बोर्ड निश्चित

 किया  इसलिए  क्या  जितने  हिन्दी  टाइपिस्ट्स  arr  तक  उनको  नई  ट्रेनिंग  लेने  की

 जरुरत  पड़ेगी  ?

 श्री  चे०
 ०  पट्टाभिरामन  :  यह  बात  उनकी  पर्याप्त  ट्रेनिंग  होने  की  यदि  कुदाल

 तो  उनका  ध्यान  रखा  जायेगा  ॥

 गश्रध्यक्ष  महोदय
 :

 ced  यह  है  कि  क्या  उन्हें  प्रशिक्षण  लेना  होगा
 या  नहीं

 श्री  चे०  रा०  पट्टा भिरामन् : नहीं, :  श्रीमान्
 ।

 प्रत्येक  मामले  में  यह  आवश्यक  नहीं  है
 ?

 श्री  हेमा
 :

 हिन्दी  टाइप राइटिंग  में  प्रशिक्षणार्थियों  की  संख्या  बहुत  कम  है
 ।

 इस

 संख्या  से  अधिक  हिन्दी  टाइपिस्ट ों  की  झ्रावश्यकता  नहीं  है  ?

 तथा  श्रम  ate  रोजगार  मंत्री  यह  प्रगतिशील प्रबन्ध  है

 प्रतिवर्ष  इतने  व्यक्तियों  को  प्रशिक्षण  दिया  जा  रहा  हैं  ।  संख्या  में  विधि  हो  रही  है  ।

 जिस  किसी  विभाग  ने  wa  तक  यह  प्रबन्ध  नहीं  किया  wa  उन्होंने  भी  यह  प्रबन्ध  करने

 का  निश्चय  कर  लिया  है  |

 कच्ची  फिल्म  परियोजना

 +

 att  सुबोध

 श्री  स०  च०  सामन्त  : ११  rod

 धर्मात्मा  :

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 हिन्दुस्तान  फोटो  फिल्म्स  मैनुफैक्चरिंग  कम्पनी  लिमिटेड  द्वारा  कच्ची  फिल्म

 परियोजना  के  लिये  निर्माण  कार्य  में  कया  प्रगति  हुई  है  ;

 वह  कब  तक  पूरा  हो  जायेगा  ;

 उसमें  उत्पादन  कब  शुरू  होगा
 ?

 तथा  उपयोग  मंत्रालय में  उपमंत्री
 :  से  एक  विवरण

 पटल  पर  रखा  जाता  हैं  ।

 विवरण

 एण्ड  पाई! ਂ  की  फ्रांसीसी  फर्म
 से  परियोजना  की  श्रुति  fare

 PERE  में  प्राप्त  हुई  थी
 ।

 परियोजना  के  लिए  राज्य  सरकार  से  भूमि  ले  ली  गई  है  कौर

 मूल  अंग्रेजी  में

 tBauchet  and  Cie.
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 जमीन  इकसार  कर  दी  गई  उत्पादन  इमारत  के  निर्माण  का  ठेका  दे  दिया  गया  है  |

 आयातित  होनें  वाले  संयंत्र  तथा  पुर्जों  आदि
 के  लिए  क्रयादेश  दे  दिये  गये  हैं  ok  उनका

 ~
 जहाजों  से  प्राता  भ्रारम्भहो  गया  है  ।  स्वदेशीय  सामान  के  लिए  भी  क्रयादेश  दे  दिये  गय

 हैं जो  कि
 कम्पनी

 की
 जिम्मेदारी  है  ।  बौद  एण्ड  साईਂ  उन  sequel  के  लिए  क्रयादेश दे

 रहे  हैं
 जो

 उन्होंने  देनी  है
 ।

 स्वदेशीय  सामान  की  उपलब्धि  प्रारम्भ  हो  गई  है  ।

 ate  ara
 है  कि

 कारखाने  में
 वर्ष  १९६३  में

 उत्पादन  प्रारम्भ  हो  जायेगा

 झर  तीसरी  योजना  काल  के  ot  तक  पूरा  उत्पादन  होने  लगेगा  |

 श्री  सुबोध  सदा  विवरण  से  पता  लगता  है  कि  परियोजना में  उत्पादन  वर्ष  १९६३

 में  आरम्भ  होगा  ate  उसमें  पूरा  उत्पादन
 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के

 अन्त  तक  होने  लगेगा  |

 यदि  तो  इस  से  देवा  की  कितने  प्रतिशत  श्रावइ्यकता  पूरी  होगी ?

 श्री  कानूनों
 :  पहिले  at  हम  ४५.४  वर्ग  मीटर  सिनेमा  फिल्म  बनाना  चाहते हैं  ।

 हमारी  शभ्रावस्यकता  के  लिए  यह  पर्याप्त  होगी

 श्री  gata  हंसना
 :

 में  विवरण  में  देखता  हू ंकि  इस  परियोजना  aw  निर्धारण  के  लिए

 सरकार  संयंत्र  शौर  मशीनरी
 खरीद  रही  है  ।  इस  मशीनरी  के  लिए  कितनी  विदेशी  मुद्रा

 की  mana है  ?

 श्री  कानूनगों
 :  ठेके  में  व्यवस्था

 है  कि  सहयोगी  मशीन  देंगे  शौर  जो  भी  मशीन  यहां

 सहयोगियों  के  सहयोग  से  बन  सकती  वह  यहां  बनाई  जायेगी
 ।

 दोनों  ही  प्रोग्राम  भागे

 बढ़  रहे  हैं
 ।

 श्री  स०  चं०  सामन्त  :  सहयोग  किस  प्रकार  का  होगा ?

 fart  कानूनगो
 :  सहयोग-करार  पुस्तकालय  में  रखा  गया  है  ।  वे

 कुछ  पूंजी की  व्यवस्था

 ace  हैं  जो  दस  छमाही  किस्तों  में  वापस
 दी

 इस
 पर

 ६  प्रतिशत  ब्याज  होगा
 ।

 श्री  स०  चं०  सामन्त :  कितने  प्रतिशत  स्वदेशीय  माल  उपलब्ध होगा  ?

 Fatt  कानूनगो
 :  इसका  अध्ययन हो  रहा है

 ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों में  बेरोजगारी

 +

 Yo  च०  सामन्त

 1*१११८.-<
 श्री  सुबोध  हंसना

 Let  स०  ato  द्विवेदी  :

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बेरोजगारी  ake  wer  रोजगार  के  सम्बन्ध  में  चर्चा  करने

 के  लिये  कलकत्ते  में  एक  प्रादेशिक  सम्मेलन  आयोजित  किया  गया  था  ;

 यदि  तो  उस  सम्मेलन  की  क्या  सिफारिशें  हैं  ;  शर

 ee  १० pn ss  ये  सिफारिशों  किस  प्रकार  कार्यान्वित

 की

 जा  रही  हैं

 ?

 मूल ा  अंग्रेजी  में
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 fore  रोजगार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  योजना  उपमंत्री  चे ०  रा०

 से  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है
 ।

 विवर्ण

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  सम्बन्धी  रिपोर्ट  के  भ्रध्याय  १०  तथा

 के  भाग
 ४

 में  की  गई  सिफारिशों  के  अनुसार  ग्रामीण  जन-शक्ति  का  उपयोग  करने  के  लिए

 ३२  भ्रमरी  परियोजनाओं  की  श्र  खला  वर्ष  REG O—|N  में  आरम्भ की  गई  ।  इन  परियोजना ग्र ों

 के  कार्य  की  जांच  विभिन्न  राज्यों  में  हुए  शभ्रनुभवों  का  समूहन  करने  १९६२-६३

 में  ग्रामीण  कार्य  प्रोग्राम  की  सम्बन्धी  set  विचार  करने  फे  उद्देश्य

 से  ग्रामीण  जनशक्ति  को  प्रयोग  करने  के  लिए  कार्यों  के  प्रोग्रामों  सम्बन्धी  तीन  क्षेत्रीय

 काम्फ्ंसें  २९  जनवरी  से  ७  2ERR  कलकत्ता  हैदराबाद  में  हुई ।

 इनमें  से  प्रत्येक  कान्फ्रेंस  में  ate  लाभदायिक  सुझाव  तथा  सिफारिशें  की  गई  ।  कार्यान्वित

 के  लिये  ये  सिफारिशें  राज्य  सरकारों  को  भेज  दीਂ  गई  हैं  ।  उनकी  प्रति  संसद  पुस्तकालय  में

 रखी  है  ।  राज्य  सरकारों  ने  सिफारिशों  को  स्थानीय  शअ्रावश्यकताओ्रों तथा  स्थितियों  का  ध्यान

 रख
 कर  लागू  किया  है  या  करेंगी

 ।

 श्री  स०  चं०  सामन्त :  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  ने  एक  विशेषज्ञ  समिति  नियत  की  थी

 जिसमें  ए+  विशेषज्ञ  भारत  का  ही  था  कौर  उन्होंन  भ्र पनी  रिपोर्ट  दे  दी  है  ।  क्या  इस

 कांफ्रेंस  में  उनकी  सिफारिशों  पर  विचार  किया  गया  था  ?

 tal चे०  रा०  पट्टा मिरा मन :  ।  ये  सब  मंत्रालय  मे  रोजगार  व्यवस्था  के

 भाग हैं  शौर  उत  पर  विचार  fear  जा  रहा  है  |

 श्री  सुबोध  gaat:  विवरण  से  पता  लगता  हैकि  ३२  श्रीराम  परियोजनाओं  जनशक्ति

 का  अध्ययन  करने  के  लिए  आरम्भ  की  गई  थीं  ।  इन  श्रीराम  परियोजनाओं  में  किस  प्रकार

 क़ी  जनदक्ति--टक्निकल  या  गैर-टैक्तिकल--का  प्रयोग  होंगा  ?

 श्री  चे०  रा०  १९६०  वर्ष तक  प्रथम  अवस्था  में  ३४  परियोजनायें

 area  की  गईं  थीं  ।  जन-दावती  का  नियमित  वर्गीकरण  किया  जा  रहो  है  ।

 श्री  ao  सा०  चतुर्वेदी  :  इन  aire  परियोजनाओं  में  कितने  व्यक्तियों  को  रोजगार  मिल

 सकता  है  ?

 श्री चे०  रा०  पट्टा भि रामन :  तीन  क्षेत्रीय  कांफ्रेंस  हुईं  हैं  ak  oft  तक  ग्रां कड़े  नहीं

 जाये  राज  २२७  परियोजनायें  वर्ष  १९६२  के  तरन्त  तक  le  ६००

 नायें  श्रीराम हो
 जायेंगी

 ।
 वर्ष  १९६३  तक  ८००  अधीन  परियोजनायें लागू  हो  रही  होंगी ।

 ४०
 चुने हुए  क्षेत्र हैं

 अर  वर्ष  १६६६  में  समाप्त  होने  वाले चार  वर्षों  में  २०  लाख  रुपय

 होंगे  ।

 fret  महोदय
 :  वे  रोजगार  की  सम्भाव्यता के  बारे में  जानना  चाहते हैं  ।

 योजना  तथा  श्रम  और  रोजगार  मंत्री  :  प्रथम  अवस्था  के  पन्त  तक

 200,000  हो  जायेंगी  ।  श्रागामी  र  यह  सेवा  बढ़  कर  ४  ००,०००  से  Yoo,ceo

 हो  जायेगी  उसके  बाढ  १०  लाख  कौर wer  में  २४५  लार  हो  जायेगी 1
 दद् जि  ae

 मूल  अंग्रेजी
 में
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 श्री विभूति  मिश्र  जो  गांवों  में  लोग  रहते हैं  कौर  जिन  को  किशी  टेक्नीकल  चीज  का

 ज्ञान  नहीं हैं  ate  साथ  ही  साथ  जिन  की  रोजी  फोटो  का  क्रोध  इंतजाम  नहीं  उनके  लिए

 भी  सरकार  क्या  कुछ  करने  जा  रही  है  ?

 श्री  नन्दा  :  यह  जो  योजना  यह  उन्हीं  लोगों  के  लिए  खास  कर  है  ।

 श्री  पाण्डेय
 :  इस  स्टेटमेंट  को  देखने से

 मालूम  होता  है  कीजो  सुझाव
 इस

 कान्फ्रेंस
 में  दिये  गये  उन्हें  लागू  करने  की  जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों की  है  ।  में  जानना  चाहता

 हूं  कि  क्या  मंत्री  महोदय  के  पास  इस  तरह  की  सुचना  है  कि  कितनी  राज्य  सरकारों  ने  इस

 योजना  कों  लागू  किया  है
 ?

 श्री  नन्दा  :  यह  कान्फ्रेंस  प्रभी हो  कर  चकी है  ।  यह  काम  तो  उन्हीं  के  द्वारा  होता  है  ।

 मगर  हमारा  इंतजाम  भी  इसके  साथ  है  ।  हम  उसके  ऊपर  निगाह  रखते  जा  कर  देखते

 भालते  हैं  ताकि  कामयाबी  से  काम  at

 श्री  सरज  पाण्डेय  कया  राज्य  सरकारों  से  कोई  सुचना  है
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :
 माननीय  मंत्री  जी  ने  कहा  है  कि  कभी  कान्फ्रेंस  हुई  यह  बात

 किब्ल-प्रज-वक््त  है  ।  इसका  अभी  मौका  नहीं  war  है  ।

 पानी स०  पो ०  बनर्जी  :  विवरण  में  उल्लेख  राज्य  सरकारों  ने  लागू की  हैं

 या  करेंगी  कौर  एसा  करने में  स्थानीय  श्रावश्यकताश्रों  तथा  स्थितियों  का  ध्यान  रखा  जायेगा र

 मे  वे  परिस्थितियां  जानना  चाहता  हूं  जिनके  कारण  उन  सिफारिशों  का  लागू  करना  आवश्यक
 ?

 gm

 श्री  नन्दा  :  उदाहरणों  समुदाय  के  पंबादान  को  लीजिये  ।  कितना  श्रंघादान  प्राप्त हो

 सकता  यह  स्थितियों  पर  निभर  होंगा  ।

 श्री  इमाम  लाल  ग्राफ  :  क्या  इस  रोजगार  का  यह  है  कि  पुरुषों  तथा  स्त्रियों  क़ो

 मुख्य  कर  निर्माण  परियोजनाओं  पर  खच  करना  होंगा  या  उनके  लिए  उन  क्षेत्रों  में  जीवन के

 ग्रीक  व्यवसायों  में  काय  जायेगा

 श्री  नन्दा  :  ote  परियोजनायें  हैं  ।  उद्देश्य यह  है  कि  ae  कार्य  फलदायक  हो  जिससे

 त्र  की  श्रमिक-क्षमता  बढ़ेगी  ताकि  बाद  में  बिना  किसी  विशेष  कार्यक्रम  के  रोजगार

 बना  रह  सक े।

 रायपुर में  ट्रांसमीटर

 1१११९.  श्री  विद्या चरण  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 रायपुर  में  मीडियम  वेव  ट्रांसमीटर  कब्र  से  चालू  हो  जायेगा ;
 और

 वहां  नियमित  स्टूडियो  कब  स्थापित  होंगा ?

 सुचना  श्र  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दाम  )  arr है  कि

 १९६२  में  प्रसारण-सेवा के  लिए  रायपुर  में  २०
 किर  we  का  ean  aa  ट्रांससीटर

 तैयार  हो  जायेगा  ?

 मिल  अप्रजा  में
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 रायपुर में  नियमित  स्टूडियो
 बनाने  का  कोई  विचार  नहीं  है

 ।
 बाह्म  कार्यक्रमों

 को  रिकाड  करने  की  सुविधायें दी
 जायेंगी

 ।
 इन  प्रोग्रामों

 में  लॉकगीत
 जैसे  बाहा  कार्यक्रम

 शामिल  हैं  ।

 श्री  विद्या  चरण  शुक्ल
 :

 क्या  सरकार
 को

 विदित  है  कि  राज्यों  के  पुनर्गठन
 के

 बाद

 नागपुर  का  रेडियो  केन्द्र  मराठी  eee  बन  गया  है  कौर  इन्दौर-भोपाल  केन्द्रों  के  कार्यक्रम

 जिनके  बारे  में  धारणा  यह  है  कि  वे  रायपुर की  आवश्यकता  के  लिए
 रायपुर

 के  लोगों को

 ठीक  सुनाई  नहीं  देते  ?  यदि  तो  क्या  रायपुर  में  कोई  कौर  स्टेशन
 बनाये  जाने  की  मांग

 की
 गई  है  कौर  इस  मांग  के  स्वीकार  न  होंने  के  क्या  कारण  हैं

 ?

 श्री  amt  ताथ  जहां तक  मुझे  विदित  इस  सम्बन्ध में  हमें  कोई  मांग  प्राप्त  नहीं

 हुई
 है

 ।

 द  | श्री  विद्या  चरण  शक्ल

 a
 पिछले  तीन  साल  से  यह  मांग  कर  रहा  हूं  ?

 उस  मांग

 की  प्रतियां मेरे  पास  ष

 अध्यक्ष  महोदय  :  दोनों  पास  पास  as  अरब  वे  श्रापस  में  तय  कर  लें  ।

 नफा

 ११२२.  शी  रीडिंग  किलिंग :
 व  ।  प्रदान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  नेफा  पुर्व  सीमांत  लिये  कुल

 कितनी  निधि  नियत  की  यी  थी

 कितनी  रकम  खर्च  की  गयी  atc
 कितनी  वापस

 लौटा  दी
 यदि  कोई

 तो  ;  ak

 जो  काम  किये  गये  हैं  वे  उस  खच  को  देखते  हुए  कैसे  हैं
 ?

 वैदेशिक-कार्य  मंत्री  क  सभा  सचिव  डा०  ५०९६,  ५६  लाख  रुपय I

 RUS  .६४  लाख  रुपये  व्यय  हुए  कौर  बाकी  राशि  लौटा  दी  गई

 बहुत  प्रति  हैं
 ?

 श्री  रीडिंग  किलिंग  कूल  निधि  की  प्रतिशत  राशि  विकास

 योजनाओं के  लिए  नियत  है  ?  सरकारी  व्यवस्था के  विकास  योजनाओं की  उचित

 रर्यान्विति  सुनिश्चित  करने  के  लिए  ate  क्या  व्यवस्था यें  हैं  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वें  दैनिक-कार्य  मंत्री  तथा  शरण  शाक्ति  मंत्री  जवाहरलाल

 मुझे  खेद  हैं  कि  में  प्रतिशत  बताने में  श्रसमर्थे  हूं  ।  पीले  पांच  वर्षों  में  प्रतीक  धन  व्यय  नहीं  न  क्यों कि

 यह  नया  काम  था  प्रौढ़  इसकी  तुलना  क्षेत्रों  से  नहीं की  जा  सकती  ।  परन्तु  इसका  यह  अभिप्राय

 नहीं कि  काम  नहीं  gar  ।  वास्तव  में  व्यय  हुए  घन  के  आ्रांकड़े  से
 जो

 अनुमान  लगता  है  उससे  कहीं

 अधि
 काम

 मुझे  सरकारी  एजेंसी  के  भ्र लावा  भ्र ौर  किसी  एजेंसी  का  पता  नहीं  हो  सकता

 है  कि
 कुछ

 छोटी  एजेंसियां  भी  हों  ।

 कमल  अंग्रेजी में



 है
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 att  feria  किशन
 :

 उत्तर  से  पता  लगता  है  कि  कुछ  धन  लौटाया गया  था  ।  इन सारे

 धन  का  प्रयोग  न  किये  जा  सकने  क  क्या  कारण  हैं  ?  सरकार  धन  का  लौटाना  व्यय  गति  को  रोकने

 के  लिये  क्या  कार्यवाही  करेगी  ?

 श्री  डा०  एंग  इसका  मुख्य  कारण  यह  था  कि  मूल्य  गिर  गये  थे  कौर  तमंचा  रियो  तथा

 माल  की  कमी  थी  ।  REVO AE  में  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  लिये  योजनायें  बनाई गई  थीं

 जब  कि  एजेन्सी  हरनेक  भाग  पूरी  तरह  नहीं  खुले  थे  कौर  संचार  का  विकास  केवल  आरम्भ  ही  ga

 नेफा में  विद्यमान  स्थिति  की  समानान्तर  स्थिति  कहीं  भी  देश  में  नहीं  पाई  जा  सकती  ।

 प्राक्कलन  साधारण  आधार  पर  तैयार  किये  गये  थे  ।  इसका  परिणाम  यह  sa  कि  योजना  के  लिये

 रंजीत  राशि  की  लगभग  ३०  प्रतिशत  आयुक्त  रही  जो  भौतिक  ल क [प य  प्राप्त  हुए वे  ७०

 दात से  अधिक  थे  ।

 श्री  हेम  बसद  कया  यहँ  संच  नहीं  है  कि  नेफा  की  अ्रादिम  जातियों  के  लोगों  ने  स्वेच्छा  से

 श्रम  दान  भी  किया  जिसका  मूल्य  2,090,000  रु०  था  यदि  तो  कया  कोई  औपचारिक  या

 सरकारी  मान्यता  इन  लोगों  को  उनके  स्वेच्छिक  कार्य  के  लिये  ही  दी  गई

 श्री  जवाहरलाल  नेहरु  :  निस्सन्देह  मान्यता  दी  जाती  कौर  प्रशंसा  की  जाती है  ।

 केरल  में  नारियल  रेशा  तैयार  करने  का  कारखाना

 (  श्री  मणियंगाडन

 |
 श्री  वॉरियर  :

 ।
 श्री  वासुदेवन  नायर  :

 श्री  अठ  Fo  गोपालन  :

 श्री  इम्बीचिबाबा लिवर

 |  श्री  किया  :

 श्री
 रवीन्द्र  वर्मा  :

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे
 कि  :

 क्या  नारियल  रेशा  तैयार  करने  ग्रोवर  कुलियों  ore  के  गद्दे  शादी  के  उत्पादन  के  लिये

 केरल  में  एक  कारखाना  चालू  करने  के  लिये  लाइसेंस  जारी  किये
 जाने

 के
 लिये  श्रीचंदन-पत्र  प्राप्त

 हुए

 यदि  तो  ऐसे  कितने  आवेदन  पत्र  प्राप्त हुए  हैं  ;

 क्या  केरल  से  बाहर  भी  ऐसा  कोई  कारखाना  चालू  करने  के  लिये  कोई  श्रीचंदन-पत्र

 मिला  था  ;

 क्या  ऐसे  किसी  aden  को  लाइसेंस  दिया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण हैं  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तररष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  सुभाष
 :.

 श्रीमान  |

 (@)  सात
 ।  चार  प्रस्ताव  स्वीकार हुए  हैं  ।

 श्रीमान  ।

 मूल  wat  में
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 श्रीमान  ।  केरल  राज्य  के  ग्र ति रिक्त एक  शौर  प्रार्थी  को  लाइसेंस  दिया  गया  है  |

 प्रत  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 tat  मणि यं गाडन
 :

 राज्य  का  औद्योगिक  पिछड़ापन  का  ध्यान  सरकार  का  यह

 रयान  रखेगी  किये  उद्योग  यथाशीघ्र  आरम्भ  की  जायें  ?

 पति  सुभाष  दाह  :  चार  लाइसेंस  दिये  जा  चुके  हैं  ।  meq  तीन  विचाराधीन  हैं  ।

 श्री  सणियंगाडन  :  दिये  गये  चार  लाइसेंसों  में  से  कितने  लाइसेंस  केरल  के  हैं  ?

 दर्श
 सुभाष  दाह  :  एक  के  अलावा  सभी  केरल  के  हैं  ।

 श्री  वॉरियर  क्या  इन  प्राणियों  ने  महीने  श्रायात के  लिये  कोई  विदेशी  मुद्रा  मांगीਂ

 और  यदि  कितनी  मांगी

 श्री  मनु भाई  शाह :  यह  राशि  डेढ़  लाख  से  ढाई  लाख  रुपये तक  की  है  ।

 pal  वासुदेवन  नायर  :  क्या  सरकार
 को अ्रपने पास पास

 उपलब्
 ध  ८  पग  लक  ire

 री  से  विश्वास है  कि त
 ी

 लि  दि

 उद्योग  यथोचित  समय  में  स्थापित  हो  जायेंगे  ।

 ने  pel.
 श्री  सुभाष  शाह  '  मुझे  ऐसी  आशा है  कि  एक  वर्ष  में  11118  2: ग़  ल  पैदा  करने  वालेਂ

 सार  राज्यों  में  स्थापित  हो  जायंगे  |

 श्री  वॉरियर  :  क्या  किसी  प्रार्थना  पत्र  में
 यह  प्रस्ताव  है

 कि
 वे

 विदेशी  मुद्रा  के  लिये  भारत

 सरकार  पर  निर्भर  न  करवे  उसकी  भ्रावश्यकता  स्वंय  पूरी  कर  लेंगे  ?

 श्री  सुभाष  शाह :  ऐसा  कोई
 प्रस्ताव  नहीं  यदि  वे  ऐसा  कहते

 तो
 हमें  प्रसन्नता होती  ।

 बला पत्त नम  सिचाई  योजना

 1११२४.  श्री  त्न  वब०
 राघवन

 :
 क्या  योजना  मंत्री  यहं  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  केरल  में  वला पत्त नम्  सिचाई  योजना  के  लिये  मंजूरी  दी  जा  चुकी  है

 यदि  तो  इस  योजना  की  श्रावश्यकता  को  देखते  हुए  FAT  सरकार  का  इस  मामले  में

 शीघ्रता  करने  का  विचार  है  :/

 योजना  मंत्री  तथा  श्रम  और  रोजगार मंत्री
 :  श्रीमान  ।  तीसरी

 योजना  में  शामिल  किये  जाने  के  लिये  योजना  हाल  में  स्वीकार  हुई  है  ।  योजना  की  कार्यान्वित  का

 कार्य  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत  आयोग  Hehe  दृष्टि  से  जांच  किये  जाने  पौर  बाढ़

 तथा  विद्युत  योजनाओं  के  संबंधी  सलाहकार  समिति  द्वारा  विचार  किये  जाने  ak

 लागू  किये  जाने  के  लिये  योजना  झ्रायोग  द्वारा  स्वीकार  किये  जाने  के  नाद  धरम  होगा  |

 (a)  set  उत्पन्न  नहों  होता
 ।

 fat
 प्र०  व०  राघवन :  वास्तविक कार्य  कब  आरम्भ  होगा  ?

 तथा  अम  ake  रोजगार  मंत्री  (  श्री
 :

 यह  बात  कुछ  शर्तों के  पुरा  होने

 पर  निर्भर  होंगी  ।  योजना
 की

 टेक्निकल  विशेष ताशों  पर  केन्द्रीय  जल  तथा  fra  प्रयोग  की

 टैक्निकल  समिति  विचार कर  रही  है  ।
 ना

 अंग्रेजी  में
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 fat  से०  क०  कुमारन  क्या  यह  सच  है  कि  केरल  की  सिंचाई  कौर  विद्युत  की  परियोजनाओं

 जो  इस  वर्ष  प्रारम्भ  होनी  केन्द्र  की  अनुमति  न  होने  के  कारण  खटाई  में  पड़ी हैं  ;  कौर  यदि

 तो  इस  विलम्ब क्या  कारण  हैं  ?

 fat  चे०  रा०  पट्टाभिरासन :  श्रीमान  |  बात  ऐसी  नहीं है  ।

 नर
 i
 केर

 न
 ल श्री  बैरियर  :

 क्या  वलापत्तनम  योजना  की  कार्यान्विति  में  देर  से  की  तट  रेखा

 में  बड़े  पैमाने  पर  समुद्र  से  मिट्टी  कटाव  हो  रहा है  ?

 श्री  चे०  राठ  पट्टाभिरामन  :
 समूची  योजना  में  समुद्र  द्वारा  मिटटी  के  कटाव  का  मामला

 feared  मामलों  में  से  एक  |  यह  मामला  योजना  आ्रायोग  के  विचाराधीन  है  ।

 गोझा  की  औद्योगिक  क्षमता

 श्री  श्रीनारायण  दास

 J

 1११२४.

 श्री  विभूति  fat  :

 |  नी
 ब्र०  चे  बरुआ :

 श्री  रामेश्वर  टाटिया  :

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  गोझा
 की  औद्योगिक

 क्षमता  का  अनुमान लगाने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  की  गई

 जो  प्रतिनिधि  मंडल  वहां  बड़े  ौर  छोटे  उद्योग  स्थापित  करने  की  गुंजाइश  की

 कौन  करने  के  लिये  गया  क्या  उसने  काम  पूरा  कर  लिया  है  प्रो  उसने  wat  रिपोर्ट  पेश

 कर  दी  है  ;  कौर

 यदि  तो  उसकी  मुख्य-मुख्य  सिफारिश क्या  हैं  ?

 मंत्रालय  स  उपमंत्री  दिनेश  :  श्रीमान् ।

 गोझा  की
 औद्योगिक  क्षमता  का  पता

 लगाने
 के  लिये  सरकार

 ने
 हरनेक  दल  भेजे  हैं

 उनकी  रिपोर्टों  में  की  गई  भ्रमित  महत्वपूर्ण  सिफारिदों निम्न हैं निम्न  हैं
 :--

 (१)  अयस्कों के  निर्यात  संबंधी  सरकार at  दीर्घकालीन नीति  की  घोषणा

 होनी  चाहिये  ।

 (२)  गोगा  प्रशासन  में  एक  उद्योग  विभाग  स्थापित  किया  जाये  ।

 (३)  वहां  लग  उद्योग  सेवा  संस्था  की  शाखा  खोली जानी  चाहिये  ।

 (४)  उद्योगों  तथा  औद्योगिक  संभावनाओं  संबंधी  जानकारी  फैलाने  के  लिये  एक

 सुचना  केन्द्र  खोला  जाना  चाहिए

 (५)  गोगा  में  कुछ  छोट  भ्र ौर  बड़े  पैमाने  के  उद्योग  स्थापित  करने  की  कार्यवाही

 की  जानी  चाहिये  ।

 श्री  श्रीनारायण  दास  :  तीसरी  पंच  वर्षीय  योजना  की  शेष  अवधि  गोझा  के  श्रौद्योगिक  विकार

 के  लिये  कितना

 धन  नियत  किया  गया  है

 ?

 अंग्रेजी  में
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 श्री  fern  सिह  :
 इसका  निर्धारण  केवल  रिपोर्टों पर  विचार  किये  जाने  के  बाद  होगा ।

 श्री  श्रीनारायण  दास  :  जो  दल  वहां  भेजा  गया  था  क्या  उनकी  रिपोर्टों  के  पेश  किये  जाने

 के  लिये  कोई  समय  निश्चित  किया  गया  है  ?

 श्री  दिनेश  fag  :  उन्होंने  रिपोर्ट  दे  दी  है  ।  वे  विचाराधीन  है  ।

 fort  विनती  मिश्र
 :

 क्या  यह  सही  है  कि  गोवा  में  आइस  सबसे  अच्छा  पाया  जाता  हैऔर

 इसलिये  वहां  पर  सरकार  लोहे का  कारखाना  खोलने  जा  रही है  ?

 दिनेश  fag  :  सबसे  अच्छा  कहना  तो  मुश्किल  है  क्योंकि  इतना  फाइन  कौर  नहीं

 है  जितना  ate  जगह  मिलता  लेकिन हम  कभी  तक  कौर  बाहर  भेज  रहे  में
 ।

 गन्नो  प्र०  चल  बुरा
 उस  क्षेत्र में

 किन  उद्योगों  को  लाभ युक्त  ढंग  से  प्रारम्भ  किया

 जा  सकता है  ?

 थ्रो  दिनेश  सिह  :  सिफारिशों  पर  पूरी  तरह  विचार  किये  जाने  के  बाद  ही  यह  बात  निर्मित

 हो  सकती है  ।

 fat  प्रे०  क०  देव  अपने  रखने  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिये  अनेक  राज्यों  द्वारा  किये  जाने  वाला

 प्राविधिक-गप्राथिक-सर्वेक्षण  गोधरा  में  भी  किया  जायेगा  ?

 श्री  fara  सिंह  :  प्रभी  तक  एसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 श्री  हरि  बिष्णु  क्या  सरकार  गोझा  के  विकास  प्रोग्राम  को  बाकी  देश  के  विकास

 के  तीसरी  यो  जना  प्रोग्राम  के  साथ  मिलाने  का  विचार कर  रही  है  यदि  तो  इस  समन्वय

 कौर  एकीकरण  के  लिये  गोशा  में  क्या  व्यवस्था  की  जा  रही है  ?

 श्री  fers  सिह  :
 हो  सकता  है  कि  tent  अधिक  प्रगतिशील  प्रोग्राम  बनाया  जाये  ।

 श्री  हरि  बिष्ट  कामत :  मेरा  प्रशन  यह  न  था  ।  वह  तो  निश्चित  प्रदान  था  ।  कया  गोधरा  के

 विकास  प्रोग्राम  को  बाकी  देश  के  साथ  समन्वय  कौर  एकीकरण  करने  की  कोई  योजना है  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वे  देशिक  कार्य  मंत्री  तथा  श्री  शक्ति  मंत्रो  जवाहरलाल  :

 तीसरी  पंच  विषय  योजना  करते  समय  गोझा  के  eq  पर  विचार  नहीं  किया  गया  था  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  वह  सच  है  |

 जवाहरलाल  नेहरू  :  परन्तु  कब  इसका  एकीकरण  बाकी  प्रोग्राम  के  साथ  धीरे-धीरे होगा
 ।

 यह  अकेला  नहीं  पड़ा  रह  पर्त  इस  पर  विचार  किया  जाता  है  और  फिर  एकीकरण

 होता  है  ।  इन  मामलों  पर  विचार  किया  जायेगा

 श्री हरि  विष्णु  कामत
 :  क्या इस  उद्देश्य  के

 लिये  पौधा
 में  कोई  व्यवस्था  की  गई

 फंसी  जवाहरलाल  नहरू  :  उपमंत्री  ने  एक  व्यवस्था  का  सुझाव  दिया  है  ।  अनेक  समितियों  बनाई

 गई  है  ।  उन्होंने  सुझाव  दिया  है  बोड़  ग्राही  बनाये  जायें  ।  में  नहीं  जानता  कि  यदि  माननीय सदस्य

 का  यह  विचार
 है  कि  वह

 अपर्याप्त
 व्यवस्था  परन्तु  उस  दिशा  में  कुछ  कार्यवाही है  ।

 भ्रंग्रेजी  में
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 पति  मे  इस  बात  को
 ध्यान

 में  रखकर कि  गोझा  के  परमपरागत  निर्यात-व्यापार

 में  लोहा  मेंगनी ज  वयस्क का  निर्यात  जमाने  कौर  जापान  को  होता  है  श्र  खाली  बोतलों

 का  निर्यात  पाकिस्तान  को  होता  मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्या  सरकार  का  विचार  व्यापार  का

 वहीं  पुराना  रूप  बनाये  का  खासकर  पाकिस्तान  को  खाली  बोतलों  का  व्यापार

 बनाये  रखना  है  ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  मुझे  खेद  है
 कि

 मुझे  पता
 न  था  कि

 खाली  बोतलें  पाकिस्तान को

 जाती  हैं  ।  जहां  तक  बाकी  व्यापार  का  संबंध  प्रयत्न  यह  है  कि  उसे  भ्र परिवर्तित रहने  दिया

 अर्थात  पहिले  ठेकों  को  खत्म  करके  नये  ठेके  किये  जायें  जो  हमारे  बनाये  नये  नियमों  के

 अनुसार हों  ।

 फोन  महवर  नायक  :  लोह  अयस्क  ate  खनिजों  के  विद्यमान  कुछ  ठेकों  की  दृष्टि  क्या

 सरकार  एकीकरण के  बाद  उन  ठेकों  को  स्वीकार  करेगी  या  वे  उन्हें  बदलेगी  यदि  तो

 किस  तरह  बदलेगी  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई  यहां

 खान  मालिक  प्राय  थे  प्र  हमने  उन्हें  प्रशासन  दिया  था  कि  हम पुराने  ठेकों  को  स्वीकार  करेंगे  |

 इतना  ही  भ्रमित  हमने  भविष्य  के  बारे  में  भी  स्पष्ट  रूप  से  बताया  था  कि  उनके  सारे  भावी

 ठेकों को  भी  दीघंकालीन  आधार पर  स्वीकार  किया  जायेगा  |  यह  अवधि दस  साल  से  पन्द्रह  साल

 की  होगी  are  मूल्यों  को  हर  तीसरे  साल  बदला  जा  सकेगा  |

 fall  -1 ०  ना०  चतुर्वेदी
 :

 क्यां  वहां  स्थापित  किये  जानें  वाले  उद्योगों  के  बारे  में  कोई
 विशेष

 सिफारिशें की  गई  हैं
 ?

 पंथी  fata  सिंह  :  मैँ  विरोध  उद्योगों  के  बारे  में  उत्तर  नहीं  दे  सकता  ।  उद्योगों  के  बारे

 में  कुछ  सुझाव  दिय  गये  हैं
 ।

 उन  पर  विचार  करना  होगा
 |

 गजनी ही०  ना०  मुकर्जी  :  क्या  मर मू गांव  बन्दरगाह  का  सामान्य  रूप  में  प्रयोग  हो  रहा

 हैया  क्या  स्थिति है  ?  क्या  wa भी  स्थिति  कठिन  है  ?

 folk  दिनेश  सिंह  :  इसका  प्रयोग
 किया  जा

 रहा

 ब्रिटन  जाने  वाले  भारतीय  श्राप्रवाती

 न

 श्रोतारायण दास  :

 1*११२६.  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :

 श्री
 सुबोध  gear

 :

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  ब्रिटेन को  उद्जन  करने  की  मांग  करने  वाले  भारतीय  नागरिकों  की  संख्या  में

 पिछले  कुछ  सप्ताहों  में  प्र साधारण  विधि  हुई  है  ;

 क्या  इसका  संबंध  ब्रिटेन में  भ्राप्रवासियों  के  अवैध  प्रवेश  के  लिये  समय  सीमा  निश्चित

 किये  जाने  से  है  ;  कौर

 ऐसे  मामलों में  पारपत्र  देने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही

 की  है
 ?

 अंग्रेजी  में
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 मंत्रालय
 में

 राज्य-मंत्री  लक्ष्मी
 :  जी  नहीं  ।  पूरे  देश

 के  झरोकों  के  झ्राधार  पर  असाधारण  वृद्धि  नहीं  है  ।  परन्तु  क्षेत्रीय  पासपोर्ट  नई  दिल्ली

 में  गत  कुछ  महीनों  में  अ्रभ्यावेदनों  की  संख्या में  वृद्धि  हुई  है  ।

 जनवरी से  १६६१  तथा  १९६२  में  पासपोर्ट  श्रभ्यावेदनों के  तुलनात्मक  अ्रांकड़े  दिखाने

 वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  |  परिशिष्ट  3,  अनुबन्ध  संख्या  ३८]  |

 ब्रिटेन  के  लिय  पासपोर्टों  के  लिये  श्राप्र्जन  १९६२ जो  १  जुलाई

 से  लाग  होगा  तथा  राष्ट्रमंडल  नागरिकों  के  श्राप्रव्जन  का  नियंत्रण  कें  कारण  क्षेत्रीय

 पोट  नई  दिल्ली  में  कुछ  वृद्धि  हो  गई  है  ।

 क्योंकि  वर्तमान  प्रबन्ध  पर्याप्त  समझे  गये  थे  इसलिये  इस  स्थिति  को  सुधारने
 के  लिये

 कोई  विशेष  कदम  उठाना  सरकार  ने  ठीक  नहीं  समझा  ।

 fat  श्रीनारायण  दास  :  कया  ब्रिटिश  ्राप्रव्जन  प्रीमियम  तथा  उस  अधिनियम  के  fata

 जो  भारत  पर  लाग  होते  का  सरकार  ने  अध्ययन कर  लिया  है  तथा  यदि  तो  सरकार

 की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 लक्ष्मी  मेनन  :  सरकार ने  उसके  सभी  क्रमों पर  विचार  कर  लिया था  |  जब  उसका

 सुझाव दिया  गया  था  ;  जब  उसको  प्रस्थापित  किया  गया  था  तथा जब  उसको  पारित  किया

 गया  था  ।  विधेयक के  संबंध  में  जब  wet  पुछ  गयें  तभी  उनके  उत्तर में  सरकार  ने  अपनी

 प्रतिक्रिया सभा  में  बता  दी  थी  ।

 fat  हरिविष्ण  कामत  :  नया  यह  सच  नहीं  है  कि  प्रधान  मंत्री  ने  कुछ  समय  पहले  बड़े

 कठोर  शब्दो  में  अपने  विचार  व्यक्त  किए  थे  किं  वह  भारतीयों की  ब्रिटेन  में  जाना  पसंद  नहीं

 करते  ग्र ौर यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  ब्रिटेन  में  पहले  रोजगार  पाय  हुए  अ्रंथवा

 नियुक्ति  पाये  हुए  लोगों  के  अतिरिक्त  अन्य  लोगों  के  ब्रिटेन  में  जाने  प्रतिबन्ध  लगाने  का

 कानून  में  ही  ऐसी  व्यवस्था

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  म॑  समझता
 हूं

 कि  प्रधानमंत्री
 मे

 तीन  अथवा  चार  महीने  पहले

 कठोरता  स  काठा  था  कि  ag  भारतीयों  के  ब्रिटेन  में  जाने  ने  विरोधी  हैं ।

 गभध्यक्ष ९ ह  महोदय
 :  wet  कया  है  ?  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  विद्यार्थी के  अतिरिक्त  अन्य

 लोगो  के  ब्रिटेन  जाने पर  उनका  प्रतिबन्ध  लगाने का  विचार

 fet  हरि  विष्णु  कामत  :  विद्यार्थी  नहीं

 fama  महोदय  :  wear  जिन  लोगो  को  नियुक्ति  सिल गई  हो

 श्री  हरि  विष्णु  कामत
 :  नियुक्ति  के  निश्चित  प्रस्ताव  में  बहुत  से  ऐसे  मामले हैं  जिनमें

 लोग  बिना  रोजगार  के  वहां जा  रहे  इस प्रकार  श्राप्रब्जन  होता है

 अध्यक्ष  महोदय
 :  मेंने

 माननीय  सदस्य
 को

 बताया  कि  अधिनियम  के  यही  उपबन्ध  हैं

 कि
 जिनकों

 नियुक्ति  वे  निश्चित  प्रस्ताव  मिल  गये
 थे  हों  a ne

 मूल  भ्र ग्रेजी  में
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 poy  हरि  बिष्णु  कामत  :
 राज  भी  हजारों  व्यक्ति  जालीਂ  पासपोर्टों  से  तथा  wea  प्रकार  से

 ब्रिटेन  जा
 सरकार  इसको  किस  प्रकार  रोकना  चाहती  है

 ?

 पाध्या  महोदय  जाली  पासपोर्ट  दूसरी  बात  है  ।

 श्री हेम  क्या  सरकार
 का  ध्यान  लन्दन में  भारतीय  seared  श्री  छागला  के

 श्राप्रबजन  अघिनियम के  संबंध  में  इस  वक्तव्य  की  आर  गया  है  कि  ऑ्प्रबजन  अधिनियम

 राष्ट्रमंडल  arent  के  विरुद्ध  है  श्र  इससे  राष्ट्र  मंडल  सम्बन्ध  कौर  बिगड़  जायेंगे  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  विदेशी  कायें  मंत्री  तथा  श्रुत-दफ़्ती  मंत्री  जवाहरलाल

 हमने  यह  वक्तव्य  समाचार  पत्र में  देखा  हमें
 सीधा

 यह  नहीं  मिला
 ।  ऐसा  मालूम  होता

 है  कि  अधिनियम  का  प्रभाव  राष्ट्रमंडल पर  निश्चित  रूप से से  कितना  पड़ेगा  यह  बताना

 ast  कठिन

 श्री  सिंहासन  सिह  यदि  एक  भारतीय  अपराधी  श्री  फिजो  इंगलेंड  में  जाता  sate

 उसको  ब्रिटिश  नागरिक  बना  लिया  जाता  है  तो  क्या  उसके  भारत  लौटने  पर  ब्रिटिश

 नागरिक  बने  रहने  पर  भी  क्या  कह  भारत  का  अपराधी  ही

 अध्यक्ष  महोदय  :  एसे  प्रश्न  नहीं  जा  सकते

 श्री
 सिंहासन  सिह  :  एक  भारतीय  श्री  चीजों  प्रसिद्धि  घोषित  किया  गया  ary

 बह  इंग्लैंड  जाता  तौर  वहां  को  सरकार  उसको  ब्रिटिश  नागरिक  बना  लेती  यदि  वह

 qa:
 न  लौटकर  भारत  में  कराता

 है
 तो  वह  ब्रिटिश  नागरिक  रहेगा  अथवा  भारतीय  अपराधी

 हगा
 ?

 mera  इन  प्रश्नों पर
 ब्योरेवार  अध्ययन  किया  जायेगा  |  ऐसे  प्रश्न  नहीं  पूछे

 जाने  चाहिए  |

 श्री
 हरिश्चद्र

 माथुर :
 यदि  श्राप  विवरण  को  देखें  तो  मालूम  होगा  कि  नई-दिल्ली  के

 क्षत्र  में  भ्रभ्यावदनों  की  संख्या  बढ़ी है  |  अन्य  क्षेत्र  की  स्थिति  सामान्य  ऐसी  स्थिति

 किस  कारण  से  है
 ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन  :  योकि  पंजाब  के  बहुत  से  व्यक्ति  नई-दिल्ली  में  पासपोर्ट  के

 अभ्यावेदन  देते  हैं  ।

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  में  कारण  जानना  चाहता

 frat  महोदय  मेरे  राज्य  पंजाब  के  अधिक  व्यक्ति  वहां  जाना  चाहते  हैं  ।

 श्री  हरिशचन्द्र माथुर  :
 में  जानना  चाहता हूं  कि  यह

 लोग  क्यों
 वहां

 चाहते
 हैं

 ।

 इसका  कोई  उत्तर  नहीं  दिया  गया  केवल  यह बताया  गया  कि  अधिक  लोग  waar पत्र  देते  हैं

 इसलिए  संख्या  अधिक

 oe  ि
 थ्रिध्यक्ष  महोदय

 :
 प्रगति

 प्रश्न

 अंग्रेजी  में
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 धनपाल  को  भारतीय  सहायता

 *2eQn.  थ्रो  विनती  मिश्र  :
 क्या  प्रधान

 मंत्रो  यहं  बताने
 की  छापा  करेंगे कि  :

 १९४५२  से  अब  तक  नेपाल  को  कितनी  सहायता  दी  जा  चुकी  शौर

 भारतीय  सहायता  का  किस  हद  तक  उपयोग  किया  गया
 है

 ?

 वैदेशिक-कार्य  मंत्री  के  सभा-पचीस  डा०  :  PERR-EG  की

 अवधि  ५  लिए  नपाल  को  २८. २४  करोड़  रुपये
 की  सहायता देने

 का  वायदा  किया  गया  था

 १२.६७  करोड़  रुपये  की  सहायता  का  उपयोंग  किया गया  है  |

 श्री विभूति  में  जाना  चाहता हूं  कि
 जो  भारत

 ने
 नेपाल  को  सहायता  दी  है  उससे

 कौन-कौन  काम  श्र  अरब  तक  कितना  काम  sa  है  ale  कितना  होने को  बाकी

 प्रधान  मंत्रो  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  तथा  श्रमशक्ति  मंत्रो  (att  जवाहरलाल  :

 ब  तक  जो  काम हो  चुका  बह  इस  प्रकार  है  :

 ४  करोड़  Yo  लाख १.  त्रिभुवन  राज  पथ

 १  करोड़  Yo  लाख २.  नेपाल  को  एजर  फोटोग्राफी  एंड  में  पिंग

 १  करोड़  Yo  लाख ड्रिलिंग  बाटर  पावर  ड्रेनेज

 सड़कें  ८४  लाख

 ४५.  गांवों  की  तरक्की  vio  लीख

 ६.  लोकल  डेवेलपमेंट  २०  लाख  |

 इसी  किस्म  Fate  भी

 श्री  विभूति  मिश्र  :  में  आनना  चाहता हूं
 कि

 नेपाल
 की  तरक्की  का  लिए  इतनी  एड  जो  दी  गयी

 है  इसके  अतिरिक्त  शौर  कितनी  एड  नेपाल  सरकार  ने  भारत  सरकार  से  मांगी  है  ?

 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्रो  लक्ष्मी  :  १९६६  तक  की  सहायता

 wer  की  रकम  बता  दी  गई

 treat  महोदय  :  क्या  कौर  कोई  रकम  मांगी  गई  है
 ?

 बेदेदिक-कायें  मंत्री
 के

 सभा-सचिव  (  श्री  डा०  :  se  प्लान
 के

 जाद  पूछ  रहे

 tat  श्रीनारायण  दास :  किन  भिन्न  अभिकरणों  ब  द्वारा  सहायता  का  उपयोग  किया जा

 रहा
 है  ?

 लेकिन  मेनन
 :  हमारा  सहायता  दूतावास

 नेपाल  में

 fat हेम  ग्रुप  नेपाल  भारत  से  cea  लेने  के
 चीन  से  भी  सहायता  ले  रहा

 डे  क्या  इससे  यह  समझा  जा  सकता  है  कि  नेपाल  दोनों  से  फायदा  उठाना  चाहता है  ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  नेपाल  से  भी  सहायता  ले
 रहा  है  जबकि  चीन

 प्रौर
 भारत  से  भी  सहायता  ले  रहा

 ————  a

 झंप्रेजी  में
 0  (21)
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 श्री  Ato  चतुर्वेदी  :
 जया

 सहायता  उन्हीं  कामों
 पर

 व्यय  की
 जा  रही  है  जिन  कामों

 केलिए  ली  गई

 fait  जवाहरलाल नेहरू  :  में  ऐसा  ही  समझता हूं  ।

 शो  विभूति  मिश्र  में  जानता  चाहता हूं
 कि  जो  भारत  सरकार  ने  नेपाल  में  काम  किया  है

 वह  अकेले  किया  हैं  या  किसी  दूसरे देश  के  साथ  मित  कर  पूरा  किया है  ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  वह  तो  भ्र लग  स्वतंत्र  मुझे  ठीक  याद  नहीं  लेकिन  शायद

 सड़क  बनाने में  कुछ  समझौता  gat  है  एक  कौर  मुल्क साथ

 लद्दाख  में  चीनी  फौजों  के  घुस  ७  के  बारे  में  समाचार

 चि ह
 स०  मो०  बनर्जी

 1११२९. ५
 श्री  मोहम्मद  इलियास

 इन्द्रजीत  गुप्त

 ओप्रा  प्रधान  मंत्री  यहं  बताने  की  HAT  करेंगे  कि  :

 क्या  यहं  सच  है  कि  १९६२  वे  श्राम  चुनाव  के  दौरान  उत्तर  बंबई  निर्वाचन  कन  में

 मतदान  थ  दिन  भारत  स्थित  फ्रांसीसी  समाचार  एजेन्सी  ने  यहै  खबर  निकाली  थी  कि  चीनी

 फौजें  सोवियत  टेको  शादी  साथ  wera  में  घुस  झाई हैं  ;

 क्या  यह्  खबर  प्रेस  ट्रस्ट  श्राफ  इंडिया  ने  भी  जारी  की

 क्या  यहां  खबर  बाद  में  उस  एजेंसी  ने  वापिस  ले  लीਂ  थी  ;

 का  भारत  स्थित  फ्रासीसी  समाचार  नई  दिल्ली  के  संवाददाता  ने  इस

 खबर  को  जारी  करने  a  पहले  सरकार  से  इसकी  पुष्टि  करली  ग्रोवर

 (  आ  )  यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?

 ~
 मंत्रालय  मं  राज्य-मंत्री  लक्ष्मी  :  जी  att

 फ्रांसीसी  समाचार  एजेन्सी  ने  २४  फरवरी  PERR  को  गंगटोक  से  एक  समाचार

 में
 बताया  था  कि  अत वादो  चीन  में  निमित  २०  रूसी  प्रकार  के  टेंक  ल्हासा  सहित  स्थान  को

 गये  समाचार  में
 शर

 आगे
 कहा  गया

 था  कि  ऐसा  विचार था  कि  यह  टैंक  लद्दाख  क्षेत्र

 को  गये

 जी  प्रेस  ट्रस्ट  ग्राफ  जो  फ्रांसीसी  समाचार  एजेन्सी  का  वितरण  एजेन्ट

 ने  उनकी  जोर  से
 यहं  समाचार

 भारतीय  समाचार  पत्रों  को  दिया  था  |

 परन्तु  पी०  टी०  आई०  ने  इस  समाचार  के  एक  दम  गलत  होनें  की  संभावना  के  कारण

 एक  घट  मे ंही  इसको  वापस  ले  लिया  था

 फ़ॉंसीसी  समाचार  एजेन्सी  लिए  काम  करने  वाले  गंगटोक  में  संवाददाता  द्वारा

 गढ़ी  गई  कहानी  समाचारपत्रों  को  दिए  जाने  से  पछले  रद  नहीं  की  गई  थी  ।

 at  wast  में
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 जब  वैदेशिक-कार्य  मंत्रालय  ध्यान इस  समाचार  sare  दिलाया  गया  तभी

 एक  सरकारी  प्रवक्ता  मे  संवाददाता  सम्मेलन
 में  बता  था

 कि  यह  समाचार  बड़ा  अजीब  है

 क्योंकि  यह  साधारण  बुद्धि  की  बात  है
 कि  कोई  भी  टैंक  सही  सलामत  २०००  मील

 का  पथरीला  तथा  कठिन  रास्ता  तय  नहीं  कर  सकता  ।  इस  वक्तव्य  से  कहानी  समाप्त  हो

 दिल्ली  में  फ्रांसीसी  समाचार  एजेन्सी  पर  भी  इस  बात  का  बल  डाला  गया  क्रि

 समाचार  का रूप  देते  स  पहले  जांच  करना  झ्रावश्यक  है  ।

 श्री  स०  Ato  बीजों :  कए  श्री  फिलिप  दिल्ली  संवाददाता  को  पुल  भी  चेतावनी

 दी  गई  थी
 कि  ag  झूठे  तथा  गढ़े  हुए  समाचार न  दें  तथा  यदि  तो  क्या  उनको  इस  बार

 भी  द  गई

 पोती  लक्ष्मी  मेनन  :  इत  बार  भी  उनकों  चेतावनी  दी  गई  थी  में  नहीं  जानती  कि

 उनकों
 पहले  भी  चेतावनी  दी  गई  थी  ।

 श्री  स०  सो०  बसों
 :

 जब  पो०टो०  भाई  को
 यह

 समाचार  मिला  तब  क्या  उन्होंने

 सरकाए  से  इसको  जांच  की  थी  तथा  यदि  तो  कयों
 ?

 पुश्नोमतो  sent  मेनन
 :  मैंने  मुख्य  उत्तर  में  बताया  कि  सरकार  ने  इसको  रद  नहीं  किया

 था  |

 श्री हेम  न्यूयॉर्क  लन्दन  शराब  यह  समाचार  सेवा  इस  प्रकार

 की  राजनीतिक  चालें  चल  ते  हैं  तो  क्या  सरकार  समाचारों  का  पूर्व-विवाचन  करने  की  कोई  प्रक्रिया

 अपनायेगी  ?

 of
 |  प्रधान  मंत्रो  तथा  ज  दैनिक-कार्य  मंत्री  तथा  अणुशक्ति  मंत्रो  जवाहरलाल

 जी  नहीं  ।  सरकार  का  विचार  पूर्व-विवाचन  करने  का  नहीं  हैं  ।

 थाना  स०  मों०  बनर्जी  :  क्या  यह  समाचार  चुनाव  के  समय  रितिक  उद्देश्य  से  आरी  किया

 गया  था  प्रौढ़  सरकार  इसको  २४  १९६२  को  ही  रह  कर  पाई ?

 एसा
 रा  चुनावों  के  समय  मुन्ना  था  । पक् नोन तों  लक्ष्मी  मेहनत  :  हम  उद्देश्य  नहीं  जात

 े  परन्तु

 रानीगंज  कोयला  क्षेत्रों  में  श्रमिक  स्थिति

 ह... |  दिनों

 |  श्री  स०  ato  बनर्जी  :

 1११३०.५  को  प्र०  to  चक्रवर्ती  :

 |  को  हेम  बुरा :
 प्र०  च०

 क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  विदित  है
 कि

 रानीग ंज  कोयला
 क्षेत्रों  में

 श्रमिक
 स्थिति

 बहुत

 पूर्ण  व  प्रशांत है  ;  कौर

 यदि  तो  स्थिति  का
 सामना

 करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 a

 fae  अंग्रेजी  में
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 भोर
 रो

 जगार  मंत्रालय  में  उप मंत्रो  तथा  योजना  उपमंत्री  चे०

 रानीगंज
 कोयला  क्षेत्र  की  कुछ  खानों  में  हाल  में  ही  हिसा  की  कुछ  घटनायें  हुईं  थीं  ।  इस  क्षेत्र

 में  स्थिति  प्रशांत नहीं  हैं  ।

 ५  १९६२  को  एक  न्रिदलीय  बैठक  बलाई गई  थी  frat  यह  निर्णय  किया  गया

 था  कि  यदि  संघ  att  प्रबन्ध  अपनो-प्रगति  कमियों  को  ठीक  नहीं  कर  लेते  हैं श्रौर छ छः  महीनों मे  कोयला

 खान में  दाग्ली  तथा  व्यवस्था  नहीं  हो  जाती  है  तो  सरकार  मामले की  जांच  केਂ  लिये एक  उच्च  शक्ति

 वाला  भ्रायोग  नियुक्त  करेगी  ।

 fart  दाजी
 :  क्या  सरकाए  जा  हैं  के  इसਂ इस  त्रिशला  बैठक  के  बाद  इस  क्षेत्र के  खार  आर

 कोयला  खान  क्षेत्रो ंमें  वही  बुरे  काम  होते  रहे  रोकने  के  लिये  वह  बैठक  बलाई  गई  थी  ?

 इसके  विरोध  में  क्या  कदम  उठाये  ना  रहे  हैं
 ?

 तथा  श्रम  रोजगार  मंत्री  बैठक  ५  मई  को  हुई  थी  तब  से

 अरब  तक  अधिक
 समय

 नहीं  बीता  हैं  ।  उन  निर्णयों  के  आघार  पर  कुछ  कार्यवाही  की  जानी  है  कौर

 वह  को  ना  रही S  ।  प्रशांत  तथा  कानन  प्रौढ़  व्यवस्था के  बारे  में  बहुतसो  बातें  कहो  गईं हैं  ।  परन्तु

 हमने  कार्मिक  संघों  समेत  पक्षों  से बातचीत  की  तो  उन्होंने  कोई  vara  नहीं  fear वस्तुत

 बाद  में  यदि  कुछ  हो  तो  उसकी  सूचना  हमें  प्रिया  मामले  की  चि  के  लिये  वहां  पर  नियुक्त

 डकारो  को  मिलनी  चाहिये  ।

 fart  दीजो  :  मंत्री  महोदय  ने  जो  जानकारी  मांगी  वह  मैंने  स्वयं  संकर  की  कौर  से  उन्हें  दी  थी  ।

 नया  मंत्री  महोदय  ने  उन  शिकायतों  पर  विचार  किया  कौर  कोई  कार्यवाही  की  ?

 पत्नी  नन्दा :  उन्होंने  किस  तिथि  को  मुझे  जानकारी  दी  थी  ?

 श्री  दाजी  :  एक  सप्ताह  पहले  मैंने  मंत्री  महोदय  को  दी  थी  ।

 श्व  नन्दा  :  में  देखेगा  ।

 fait  स०  मो ०  बनर्जी  :  क्या  यह  सच  है  कि  झ्राघनिक  संग्राम  कोयला  खान  विवाद  निबटने

 के  समय  दिये  गये  झ्राइवासनों  को  प्रभी  तक  लाग  नहीं  किया  गया  है  तथा  यदि  तो  इन  मालिकों

 के  खिलाफ  क्या  कार्यवाही  की  था  रही  है
 ?

 गश  नन्दा  :  सम्मेलन  में  किये  गये  निशा  अथवा  सिफारिशें  यही  हैं  ।  यह  इस  कोयला  खान

 मे  स्थिति  के  बारे  में  ही  है  तथा  इसके  द्वारा  माननीय  सदस्य  के  प्रश्न  का  उत्तर  भी  मिल  नाता

 fart  काशीनाथ  पांडे  :  प्रशांत  वातावरण  की  श्विम्मेदारी  मालिक  तथा  मजदूर  दोनों  पर

 है  ग्रीवा  केवल  मालिकों  पर  ?

 श्री  नन्दा  जांच  हो  रही  है  ।  मैं  पहले से  ही  नहीं  बता  सकता
 |

 फोन  प्रभात  कार  :  माननीय  मंत्री  ने  बताया  कि  यदि  छः  महीने  के  अन्दर  कानून  तथा  यवस्था

 |  समस्या  मालिक  मजदूर नहीं  सुधरती  हैं  तो सरकार  उच्च  शक्ति  वाली  जांच  स्मिति  बनाया

 की  मालिक  के  खिलाफ  कार्यवाही  करने  के  बजाय  स  उच्च  शक्ति  भ्रायोग  क्यों  नियत

 करते  का  प्रयत्न  कर  रही  है
 ?

 डा  स मूल
 श्र

 द  दि  द  द
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 श्री  नन्दा  :  जो  कार्यवाही  करना  आवश्यक  है  वह  की  आ  रही  हैं  प्रगामी  छः  महीनों  में

 की  जायेगी ।  स्थिति  सुधारने  के  लिये  मैंने  बताया  एक  विशेष  श्रधघिकारी  नियुक्त  किया  रहा  है  ।

 ऐसा  नहीं  है  कि  कुछ  न  किया  जा  रहा  हो  ।  aren  है  कि  आयोग  नियुक्त  करना  झ्रावस्यक  नहीं

 होगा
 |

 az  मिलें

 मत न्  we
 1*११३१.  थ्रो  दो०  Wo  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  आ द. |  mcd  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  देश  में  जूट  मिलों  का  ऑ्राघुनिकीकरण  करने  कौर  जूट  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिये

 कोई  कार्यवाही  को  गई  है  या  की  जायेगा  ;  कौर

 यदि  तो  वह  क्या  है
 ?

 वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  ध्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मन भाई  :

 श्र  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता है  ।

 विवरण

 जूट  उद्योग  में  कताई  तक  श्राघुनिकोकरण कर  दिया  गया  है  ।  इस  कार्य  के  लिये  सरकार  ने

 एन०  आइ ०  ई०  सी०  के  द्वारा ७.  १९  करोड़  रुपये की  वित्तीय  सहायता  मिलों  को  स्वीकार की

 थी  ।  कताई के  बाद के  कामों  का  झ्राधुनिकीकरण करने  के  लिये  तीसरी  योजना वधि  में  ऋण  सहायता

 दी  जाती  रहेगी  ।  सरकार  का  विचार  मिलों  की  स्पिनिंग  क्षमता  के  विस्तार  जिसमें  शिपट  के  झ्राधार

 पर  सभी  करघों  की  वीविंग  क्षमता  उतनी  ही  हो  की  अनुमति  देने  का  है  तथा  कार्पेट  बेकिंग

 कपड़े का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिये  भ्र ति रिक्त  बड़े  करघे  लगा  कर  उत्पादन  को प्रोत्साहन देने  का  भी
 है  ।  मशीनों  तथा  बड़े  करघों  का  ग्रायात  करने  के  लिये  विदेशी  मुद्रा  दी  जा  रही  है  |

 श्री दी०  चं०  :  प्राघुनिकीकरण कब  तक  पूरा  हो  जायेगा  ?

 श्री  सुभाष  दाह
 :

 कताई  विभाग  में  आ्राधुनिकीकरण हो  चुका  है  ।  परन्तु जब  हम  जूट

 कताई  क्षेत्र  को  बढ़ा  रहे  हैं  तथा  वीविंग  कौर  बेक  प्रोसेस  का  राजनीतिकरण  कर  रहे

 शि to  सन्  यह  कब  तक  पूरा  हो  जायेगा
 ?

 श्री  मनुभाई  दाह
 :

 कताई  विभाग  में  पूरा  हो  चुका  है
 ।

 श्री दो०  चे  दार्मा
 :  तीन  क्रम  हैं  ।  पहला  क्रम  पूरा  हो  चुका  है  ।  दूसरा  तथा  तीसरा  कब

 तक  पुरे  हो  जायेंग े?

 श्री  मनु भाई  तीन  क्रम  नामक  ऐसी  कोई  चीज  नहीं  है  ।  मैंने  बताया  कताई  भाग  का

 आधुनिकीकरण  हो  चुका  है  ।  वीविंग  में  बड़े  करघे  लगाये  णा  रहे  हैं  तथा  पुराने  करघों के  स्थान

 पर  नये  करघे  लगाये  जो  रहे  हैं  तथा  स्पिनिंग  प्रौढ़  प्रोसेसिंग  में  बेक  प्रोसेस  का  आधुनिकीकरण

 किया  जा  रहा  है  ।  यह  सब  तीसरी  योजना  के  प्रीत  तक  शारिवा  संभवतया  तीसरी  योजना  के  चौथे

 वर्ष  तक  पुरा  हो  जाने  की  प्राशि  है  ।

 tat  ao
 चं०  यह  बताया  गया

 कि  उत्पादन  मे  व्ययवतंन  म  जानना  चाहता  हूँ

 कि  व्ययवतंन किस  प्रकार  का  होगा  ?

 मूल  में
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 श्री  मन ुई  शाह  :  व्ययवर्तन  कार्यक्रम  यह  है  कि  लिनोलियम  रबड़वाला  बेकिंग

 प्लास्टिक का  ae  fara क्लाथ  तथा  कार्पेट  बनाने  के  लिये  बड़े  करघे प्राणी  लगाना  ।  इनका

 उपयोग  अमरीका  में  होता है  ।

 fart  इमाम  लाल  जब  आधुनिकीकरण  पुरा  हो  जायेगा  तब  पाकिस्तान  तथा  अन्य

 देशों  से  प्रतिद्वन्द्विता  के  कारण  विदेशों  को  बिक्री  से  कितनी  श्राय  होगी  ?

 शो  मनु भाई  ग्रधुनिकीकरण
 तथा  विस्तार हो  जाने  के  बाद  उद्योग

 को
 लगभग  २५

 करोड़  से  ३०  करोड़  रुपये  को  विदेशी  मुद्रा  मिल  जायेंगी  ।  जहां  तक  wer  देशों  से  प्रतिद्वन्द्विता  का

 संबंध  है  हम  इस  बात  का  प्रयत्न  करते  हैं  कि  जो  भी  चीज़  हम  बनायें  उसमे  हमारा  नेतृव रहे रहे  |

 fat  प्रभात  कार  :  प्राधघुनिकीकरण  तथा  नई  योजना  लागू  करने  के  परिणामस्वरूप  जट

 मिलों  में  कितने  मदर  फालत  घोषित  हो  जायेंगे  ?

 श्री  मनु भाई  दाह  :  कोई  नहीं  |

 faut  हेमा  :
 क्या  सरकार  ने  बढ़ी  हुई  क्षमता  का  निर्णय  करा  लिया  है  प्रौढ़  यदि

 तो  क्या

 नई  मिलें  विभिन्न  राज्यों  में  स्थापित  होंगी  ?

 श्री  सुभाष  दाह
 :

 नई  मिलें  स्थापित  नहीं  होंगी
 ।

 वर्तमान  मिलों  की  कताई  क्षमता  १५

 प्रतिशत  बढ़  जायेगी  ।

 श्री  विभूति  मिश्र  में  जानना  चाहता  हूं  कि  जूट  मिल्स  का  मौडर्नाइजेदान  कौर  एक्स पेंशन  हो

 जाने  के  बाद  जूट  पैसे  पर  क्या  पड़ेगा  और  सफर  स्टाक  हमारा  सरकार  कितना  बढ़ा

 देगी ?

 श्री  मनु भाई दाह  :  यह  तो  जूट  पोरस  की  ही  तरफ  है
 ।

 उसके  दाम  ज्यादा  से  ज्यादा  मिलें
 ।

 मेम्बर  साहब  को  पता  है
 ।  उसकी  कोशिश  कर  रहे  हैं  |  वफर  स्टाक  एजेंसी  ने  ५  लाख  मन  जूट

 खरीदी  है  कौर  सरकार  उसमे  कौर  भी  मदद  करने  को  तैयार  है  ।

 श्री  गों०  सेन  :  कया  यह  बात  सही  है  कि  सरकार  २  लाख  रुपये  की  जट  बाहर  भेज  रही

 हैऔर  बाहर  भेज  रही  है  तो  कयों  भेज  रही  है
 ?

 श्री  मनु भाई  ऐसी  मुद्रित  नहीं  थीं  लेकिन  चूंकि  हम  सोरेन  एक्सचेंज  करनें  करना

 चाहते  हैं  are  चूंकि  वह  हमारे  काम  नहीं  जाती  थीं  इसलिये  हमने  २  लाख  गांठ  ऐक्स पो टें  करने

 का  निश्चय  किया  हैं  उसकी  इजाजत  दे  दी  |

 रानेन  सेन  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  भारतीय  जूट  मिल्स  संस्था  ने
 घोषणा

 कर  दी  है

 कि  ग्राघुनिकीकरण  के  लगभग  ६०,०००  मजदूर  फालतू  घोषित  हो  जायेंगे  ?

 श्री  सुभाष  हमें  ऐसी  किसी  घोषणा
 की

 सुचना  नहीं  है
 ।  परन्तु  माननीय  सदस्य  जानते

 हैं  कि  एक  कांयं वहन  समझौता  है  जिसके  कारण  कोई  भी  मजदूर  फालतू  घोषित  नहीं  किया  जा

 सकता
 है  ।

 tore  was  में
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 प्रशासन

 [  थी  भागवत  झा  आजाद :

 1११३२.  {
 थी  ०

 मधुसूदन
 wa :

 | at  भक्त  दीवान :

 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ने  योजना  आयोग  के  एक  भूतपूर्व  उप-प्रधान से  निवेदन  किया
 था  वह

 इस  बात  का  अध्ययन  करके  रिपोर्ट  दें  कि  प्रशासन  को  सुव्यवस्थित करने  के
 लिये

 क्या  कार्यवाही

 थकी  ora  ;  और

 यदि  तो  क्या  रिपोर्ट  दे  दी  गई  है
 ?

 पौर  रोजगार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  तथा  योजना  उपमंत्री
 Yo  रा०  पट्टा भि रामन

 कौर
 .  योजना  झ्रायोग  की  प्रार्थना  श्री  वी०  टी०  कृष्णमाचारी  दो  प्रकार  के  प्रश्नों

 का  झ्रध्ययन  करने  में  लगे  हुये  राज्यों  में  विभिन्न  स्तरों  पर  serfs  कम
 चा

 रियों  सम्बन्धी

 set  शौर  खण्ड  तथा  जिला  स्तर  पर  प्रजातंत्रीय  संस्थानों
 की
 स्थापना

 से
 उत्पन्न  प्रशासनिक

 समस्याएं  ।  श्री  कृष्णमाचारी ने  राज्य  सरकारों  के  साथ  बातचीत चर्चा  सम्पन्न कर  ली  हैं

 उनका  प्रतिवेदन तैयार  हो  रहा  है  ।

 fait  भागवत  झा  आजाद  :  क्या  उन्होंने  इस  बात  का  कोई  संकेत  दिया  है  कि  वह  कब  तक

 अपना  प्रतिवेदन पेश  कर  ay
 ?

 श्री  चे०  में  केवल  इतना  ही  कह  सकता  हूं
 कि

 शीघ्र  ही
 |

 श्री  भक्त  दर्शन  :  मैं  यह  जानना  चांहता  हूं  कि  इस  समय  जो  प्रशासन  की  व्यवस्था

 उसमें  कौन  सी  खास  झ्रड़चन  जिसकी  वजह  से  यह  अध्ययन  कराया जा  रहा  है  ?

 योजना  तथा  श्रम  शौर  रोजगार  मंत्री  (att  नन्दा )  फाइव-योर  प्लान  के  डाकुमेंट

 में  ही  बहुत  सी  नई  बातें  उसमें  दाखिल  की  गई
 जिनके

 बारे  में  ज्यादा  जांच  करने  को  जरूरत

 थी ।  उसका  एक  हिस्सा  उन  को  सौंपा  गया  है  ।

 श्री  विद्या  चरण  शुक्ल  :  क्या  यह  सही  है  कि
 योजना  wa  ने  प्रशासनिक  सुधार

 के  लिये  विशेष  प्रार्थना  की  हूं  ताकि  तीसरी  योजना  ३६  सुधारों  के  लागू  किये  जाने के

 कार्यान्वित की  जा  सके  ?  क्या  कोई  कार्रवाई  की  जा  रही  है  ताकि  प्रशासनिक  सुधारों  से

 तीसरी  योजना  को  लाभ  पहुंच सके  ?

 शो  चे०  tro  पट्टाभिरामन  अब  विचाराधीन  wet  यह  है  कि  पहला  प्रदान  प्रशासनिक

 बेचारी  सम्बन्धी  प्रजातंत्री  पंचायत  राज  तथा  wa  बातों  के  लाग  किये  aaa

 उत्पन्न  होने  वाली  समस्याओं  का  प्रश्न
 ।

 और  बहुत  at  नियुक्तियां  करनी  हैं  ।  बहुत  भ्रमित

 तहसीलदार  ate  डिप्टी  कलक्टर  नियुक्त  करने  हैं  ।  बहुतेरे  अफसरों  को  विभिन्न  विकास

 खंडों में  जाना  हैं  भ्र  प्रशिक्षण  प्राप्त  करना  है  ।  ये  सब  इसके  ग्रेग  हैं  ।

 faut  महोदय  :  प्रदान  यह  है  कि  क्या  स्वयं  योजना  आयोग  ने  यह  इच्छा  की  थी  कि

 प्रशासन में  कुछ  सुघार  होने  ताकि  तीसरी  योजना  की  कार्यान्वित  अधिक

 पूर्वक  ot  बढ़  सके
 ?

 fat  नन्दा  :
 जी  हां  ।

 मूल  न्  rstr  में
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 पत्नी  त्यागी
 :  इस

 विषय  का  गृह-कार्य  मंत्रालय  से  अघिक  सम्बन्ध  है  ।  में  हैरान हूं
 कि  पाया  गृह-कार्य  मंत्रालय  से  परामर्श  किया  गया  है  या  योजना  ने  गृह-काय

 मंत्रालय  की  उपेक्षा  करना  आरम्भ  किया  है  ?

 fait  नन्दा
 :

 जी  नहीं
 ।

 यह  गृह-कार्य  मंत्रालय  तथा  प्रधान  मंत्री  के  परामर्श से  किया

 गया  था  ।

 उड़ीसा  में  तिब्बती  शरणार्थियों  का  पुनर्वास

 ११३४.  थ्रो  महेश्वर  नायक  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  का  कोई  अधिकारी  इस  उद्देश्य  से  उड़ीसा गया  था  कि

 तिब्बत  के  शरणार्थियों  को  पुनः  बसाने  की  संभावनाओं  का  पता  लगाये  ;

 उसके  वहां  भाने  का  क्या  फल  निकला  ;

 वहां  ऐसे  कितने  शरणार्थियों  के  बसने  को  आशा हैं  ;  कौर

 क्या  तिब्बत  के  शरणार्थियों
 को

 धर्मशाला  में  बसाने  को  मूल  योजना  में

 वर्तन  हो  गया  है  ?

 ative  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  लक्ष्मी  :

 शर  उड़ीसा  सरकार  उड़ीसा के  गंजा  जिले  में  लगभग  ५०००  तिब्बती

 शरणार्थियों  को  बसाने  को  संभाविता  की  खोज  कर  रही  है  ।

 तिब्बती  शरणार्थियों  को  धर्मशाला  में  बसाने  की  कोई  योजना  नहीं  है  ।

 faut  महेश्वर  नायक
 :

 क्या  सरकार  नें  गईं  प्रदेशों  में  तिब्बती  दरबारियों  को  बसाने

 की  वांछनीयता का  विचार  किया  है  ate  क्या  उनके  लिये  गर्म  क्षेत्रों  में  उनको

 सुविधाजनक  होगा  ?

 श्रीमती  लक्ष्मी  मेनन
 :

 इस  मामले  की  व्याख्या  की  जा  चुकी  है  ।  हमारे  उपसचिव

 उस  स्थान  पर  गये  थे  ate  उन्होंने  उड़ीसा  सरकार  के  साथ  परामर्श  किया  गया

 ५०००  तिब्बती  शरणार्थियों  को  बसाने  के  लिये  पर्याप्त  भूमि  देना  स्वीकार  कर  लिया है  ॥

 fat  महेश्वर  नायक  :
 क्या  माननीय  मंत्री  ध्यान  हिन्दुस्तान टाइम्स  में  are

 प्रकाशित  इस  समस्या  की  दिलाया  गया  है  कि  तिब्बती  दारणार्थी  बड़ी  संख्या  में

 परिचित  बंगाल  में  घुस  रहे  क्या  यह  सच  है  ah  क्या  arias  की  णा  रही है  ?

 लक्ष्मी  मेनन  :  में  ने  रिपोर्ट  देखी  किन्तु  मुझे  इसके  बारे  में  कुछ  श्रमिक

 पता  नहीं है

 श्री  हरि  विष्णु  कामत
 :  क्या  दलाई  लामा  ने  तिब्बती  राज्य  के  भूतपूर्व  प्रमुख  की

 अपनी  हैसियत  में  भारत  में  तिब्बती  शरणार्थियों  को  बसाने  की  लागत  के  लिये  कोई  बड़ा

 भ्रंश दान  दिया
 गौर

 यदि  तो  उन्होंने  कितना  अंशदान  दिया  है  या  कम  से

 कम  उनका  भारत  में  तिब्बती  दारणा्थियों  के  पुनर्वास  पर  होने  वाली  कुल  लागत

 का  कितने  प्रतिघात होता  है  ?

 मूल  अंग्रेजी  में
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 pratt  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  afer  मंत्री  जवाहरलाल

 :
 दलाई  लामा  नें  तिब्बती  बच्चे  के  पुनर्वास  के  लिये  कुछ  मात्रा  तक  अंशदान  दिया

 है  कौर  धर्मशाला  में  या  वह  इस  समय  जहां  कहीं  बहुतेरे  बच्चे  गये  वास्तव  में  वे

 स्विटज़रलैंड  में  प्रसिद्ध  बच्चों  के  पेस्टालोती  के  समान  कुछ  सीमा  तक  बच्चों का  एक

 गॉव  खोलने  का  विचार  कर  रहे  किन्तु  में  नहीं  कह  सकता  कि  कुल  लागत  में  उन  के

 अंशदान  का  कितना  अनुपात  में  समझता  हूं  कि  अंशदान  तुलना  में  काफी  कम  है
 ।

 भी  भक्त  भिन्न  क्या  महामान्य  दलाई  लामा  उन  के  प्रतिनिधियों  ने

 उस  स्थान  का  स्वयं  निरीक्षण  किया  ताकि  कहीं  ऐसा  हो  कि  तिब्बती  शरणार्थी उसे  पसन्द

 न  करे ं?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू : जब जब  कोई  स्थान  चुनने
 की  सिफ़ारिश  होतो  तो  वहां  दलाई

 लामा  जी  के  कोई  न  कोई  प्रतिनिधि  जाते  हैं  wk  देखते  हैं  प्रौर उन  को  सलाह  से  स्थान

 चुना  जाता  है  ।

 भी  सूरज  पाण्डेय
 :

 इस  समय  तिब्बत  के  कितने  शरणार्थी  भारत  में  मौजूद  हैं  श्र

 पर  भारत  सरकार  कितना  पैसा  कर  रही  है  ?

 को  जवाहरलाल नेहरू  :  में इस
 तो  नहीं  बता  लेकिन  उन  को  बनाने  कीं

 पुरी  जिम्मेदारी  हमारो  है  ।  इस  सिलसिले  में  जो  कुछ  उचित  समझा  जाता  खर्च  किया

 गया  है  ate  खर्च  किया  जैसा  कि  wet  कहा  गया  उस  में  दलाई  लामा  जी  नें

 खुद ही  कुछ  सहायता  दी  है  ।  कुछ  कौर  देशों  न्यूजीलैंड wh
 अमरीका

 भी  हमें  सहायता मिली  हैं  ।

 fat  प्र०  के०  देव  :  कया  मेरे  राज्य  में  ५०००  शरणार्थियों  को  बसाने का  लागत  भारत

 सरकार  को  देनी  होगी  या  राज्य  सरकार  को ।

 श्र  जवाहरलाल  नेहरू  :  हम  देखेंगे  ।

 ~
 तथाकथित  के  प्रेसीडेंट  की  घमकी

 +

 श्री
 Wo

 1  दी०  |: ह ५  ।

 1*११
 eh  श्री  हरि  विष्णु  कामत

 भागवत  झा  आजाद
 :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  पाकिस्तान  अधिकृत  काश्मीर  के  प्रैसीडेंट  के  उस  वक्तव्य

 की  श्र  आर्कषित  किया  गया  हैं  जो  उन्होंने  बी०  बी०  सी ०  के  एक  संवाददाता  के  साथ  एक

 भेंट  में  दिया  था  कि  उन  की  सरकार  ने  शेष  काश्मीर  को  प्राप्त  करने  के  लिये  श्रल्जीरियायी

 ढंग  से  लड़ने  का  निर्णय  किया  है  ;  कौर

 यदि
 तो  उस  पर

 सरकार
 क

 पा
 प्रतिक्रिया  हैं  ?

 मिल  अंग्रजी
 वट  उ
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 विंदेदिक-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  लक्ष्मी  मेनन  इस  ary

 का  समाचार  पत्रों  में  देखा  गया  हैं  ।

 यदि  cat  कोई  धमकी  कार्यान्वित  तो
 उसका  उचित  मुकाबला  किया

 श्र  न्०  |. हूँ ०  mem  :  क्या यह  सही  है  कि  युद्ध  विराम  रेखा  की  पाकिस्तानी ate  सैनिक

 शक्ति  मजबूत  कर  दी  गई  है  कौर  यदि  तो  किस  सीमा  तक ?  भारत  सरकार  ने  az

 विराम  रेखा  के  भारतीय  कौर  सुरक्षा  उपायों  को  कड़ा  करने  के  लिये  क्या  कारवाई की

 है

 प्रतिरक्षा  wat  कृष्ण  :  सरकार  के  पास  उस  क्षेत्र  में  किसी  भी  ग्राकस्मिकता

 का  मुकाबला  करने  के  लिये  पर्याप्त  साधन  जिसको  उचित  ga  कल्पना  की  जा  सकती है  |

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  समय  समय  पर  ऐसी  धमकियां  दी  जाती  रहती  इन  को

 देखते  क्या  यह  मामला  पाकिस्तान  सरकार  के  साथ  उठाया गया  मंत्री स्तर  पर  या

 सचिवों  के  स्तर  पर  या  सामान्य  राजनयिक  साधनों  के  द्वारा  are  यदि  तो  क्या  पाकिस्तान

 ने  तथाकथित  ग्रा ज़ाद  काश्मीर  के  प्रधान  के  कृत्य  शर  दादों  जिम्मेदारी  लेने से  इंकार

 किया है  ?

 श्री  कृष्ण  सेना  :
 जब  युद्ध  विराम  रेखाओं  का  अतिक्रमण  होता  संयुक्त  राष्ट्रसंघ

 के  प्राधिकारियों  के  पास  विरोध  प्रदर्शित  करने  का  एक  तरीका  होता  है  ।  यदि  वह  किसी

 तरह  का  भाषण  देता  है  पौर  यदि  यह  गंभीर  होता  सरकार  विरोध  करती है  ।  यदि

 यह  किलो  प्रकार  की  धमकी  होती  है  जसी
 सुरक्षा

 परिषद्  में  श्री  जरूरी  खां  ने  दी  थी

 जाता हम  उपयुक्त  उत्तर  देते  यदि  हमारे  राज्य  क्षेत्र  का  अतिक्रमण  करने  का  प्रयत्न  किया

 तो  जैसा  कि  माननीय  मंत्री  ने  पहले  बताया  इस  का  उपयुक्त  मुकाबला  जाता

 fat  हरि  विष्णु  कामत  :  क्या  पाकिस्तान  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  तथाकथित

 मीरਂ  के  प्रधान  के  बयान  की  सब  जिम्मेदारी  लेने  से  इन्कार  कर  दिया  है
 ?

 श्री  कृष्ण  मेनन  :  जहां  तक  मुझे  पता  भ्र भी तक  तो  नहीं  ।

 श्री  भागवत  झा  आजाद  :  क्या  यह  सही  नहीं  है  कि  तथाकथित  आजाद  काश्मीर

 नेता  को  पाकिस्तान  द्वारा  उकसाया  जाता है  कौर  यदि  तो  यदि  ऐसी  धमकी  कार्यान्वित

 हो  जाती  है  तो  क्या  भारत  सरकार  उस  कठिनाई  को  करने  के  लिये  राजा  काइनात  को

 कराने  के  लिये  पाकिस्तान  के  विरुद्ध  भी  कारवाई  करेगा  ?

 श्री  कृष्ण  मेनन  :  में  ने  बताया  है  कि  यदि  हमारे  राज्य  क्षेत्र  का  अतिक्रमण  होता  है

 चाहे
 किसी  भी  ate  से  इसका  मुकाबला  हमारी  पूरी  क्षमता  से  किया  जायेगा

 ।

 श्री  डा०  ना०  चतुर्वेदी  :  नया  सरकार  को  सुचना  मिली  है  कि  युद्ध  विराम  रेखा
 के

 दूसरी

 भर इसे  धमकी  को  अमल  में  लाने  के  लिये  तैयारियां  की  जा  रही

 श्री  कृष्ण  मेनन
 :

 यह  निश्चित  है  कि  सरकार  को  सुचना  हमेशा  किसी  न  किसीਂ  स्रोत

 से  मिलती  रहती  है  ae  वह  इसका  उचित  उपाय  करती  है  ।  इस  समय  ऐसी  कोई  सूचना
 22222] A

 faa  dust  में
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 नहीं  मिली  कि  वे  कल  ही  हमारे  राज्य  क्षेत्र  में  घुस  झान  वाले  किन्तु  हमें  किसी

 भो  भ्राकस्मिकता  के  लियें  तैयार  रहना  पड़ता  है  |

 fat  याम  लाल  दौरान
 :

 सरकार  को  पता  है  कि
 तथाकथित  काश्मीर

 क्षेत्र में  चौधरी
 भ्रब्बास  के  सभापतित्व  में  एक  मुस्लिम  सम्मेलन  यह  उद्घोषणा  कर  रहा  है

 कि

 वह  mat  cad  सेवकों  को  गड़बड़ी  करने  के  लिये  युद्ध  विराम  रेखा  के  इस  ओर  भेज  रहे  हैं
 ?

 श्री  कृष्ण  मेनन :  मैने एक  सदस्य  श्राक्रमर्ण  के  सम्बन्ध  में  बताया  है  कि  इस  प्रकार  के

 fat  भो  ग्र ति काग क  उचित  किया  जाएगा  ।  सस्य  प्ातिकमग  का  व

 काश्मीर  राज्य  के  म्रसैनिक  प्रशासन  द्वारा  किया  जाएगा  ।  प्रतिरक्षा  सेवाओं  द्वारा  जिस  किसी

 सहायता  की  आवश्यकता  वह  सामान्य  प्रक्रिया ्र ों  के  प्रत  सार  उ  /  को  दी  जाएगी  ।

 दो०  चल  क्या  यह  सही  है  कि  तथाकथित  आजाद  काश्मीर  का  प्रधान

 अपने  श्राप  को  पाकिस्तान  से  स्व ंत्र समझता  है  प्रौढ़  वह  समझता है  कि  वह  भारत  सरकार  से  सीधी

 बातचीत कर  सकता है  ?

 गच्अध्यक्ष  महोदय  वह  जोਂ  कुछ  अपने  बारे  में  सोचता  है  क्या  इसका  उत्तर

 यहां  मानती  मंत्रो  देंगे  ?

 क्या  सरकार  का  ध्यान  तथाकथित  आजाद  काश्मीर  के  प्रधान
 |
 के कशो  हेम  बुरा

 Ronse  के  इस  वक्तव्य  की  are  दिलाया  गया  है  कि  यदि  लॉक  मत  नहीं  किया  गया  at

 स्थिति  ag  विराम  से  पहले  वाली  हालत  होਂ  जाएगी  ate  यदि  तो  क्या  सरकार  ने  इस  तंक  की

 aaa  पर  विचार  किया  है
 ?

 fat  कृष्ण  उस  ने  इस  प्रकार के  कितने ही  बयान  दिये  हैं  ।  हम  केवल

 के  आघार  पर  प्र  वध  नहीं  छेड़  सकत े|  यदि  उसके  बाट  कोई  कार्यवाई  होती है  तो  हम  बुद्धि  और

 समझदारी  के  साथ  उनका  मुकाबला  करेंगे  |

 श्री  प्र०  तक  देव  क्या  थाई  लैंड  में  प्र्रम री की  फौजों  के  जाने  में  ला ग्रोस में  विस्फोटक

 रही  है  ?
 र स्थिति  ate  खराब  हों  गई  है  या  कया  यह  हालत  के  ठीक  करने में  सफल

 fot  दिनेश  fag:  यह  अमरीक  फौजों  का  ara  aaa  भिन्न  मामला

 महोदय  यह  अपना २  मत  है  ।

 fat हरि  विष्णु  कामत  :
 क्या  समाचारपत्रों के  इस  समाचार  में  कुछ  सत्य  है  कि  नियंत्रण

 श्रायोंग  के  प्रधान  श्री  प्राय  सार्थक  दक्षिण  राज्यों  में  उत्तर  वियत  नाम  के  आक्रमणकारी या

 फोड़
 के  कारनामों  का  साक्षय  या  प्रमाण  प्राप्त  कर  लिया  है  ae  यदि  तो  इस  के  बारे  में  सरकार

 की  प्रतित्रिया  कया  है
 ?

 fat  दिनशा  सिह  यह  सर्वथा  भिन्न  wet  है  ।

 दन  काल  समाप्त  हुआ

 मूल  अंग्रेजी में
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 अल्प  सूचना  कौर  उत्तर

 कॉठागुडियम  में  कोयला  खानों  क  गोरखपुरी  कर्मचारी

 +

 काशीनाथ पाण्डे

 सुचना  प्रदान  संख्या  १२.  <
 थ्रो  मूल  चन्द  दुबे

 :

 ।  प्रो  विश्वनाथ पाण्डे  :

 भी  सिहासन  fae  :

 क्या  श्रम  रोजगार  मंत्री यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सही है  कि  कॉठागुडियम  में  कोयला  खानों  में  काम  करने

 वाले  गोरखपुरी  कर्मचारियों  को  सेवाएं  सामूहिक  रूप  से  समाप्त  कर  दी  गई  हैं  क्योंकि  वे  उत्तर

 प्रदेश  के  निवासी  कौर

 यदि  तो  इस  प्रादेशिक  भावना  के  कर्मचारियों  को  gay  के  लिपे  सरकार

 कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 तथा  श्रम  शौर  रोजगार  मंत्री  तन्वी )  जी  नहीं  ।

 सवाल  नहीं  होता  ।

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 राज्यों  द्वारा  करारोपण

 1१११५.  श्री  हरिश्चन्द्र  साथर  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 किन  किन  राज्य  सरकारों  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  उनके  लिये  निर्धारित

 लक्ष्यों  के  प्रसाद  नय  कर  लगा  कर  पुरा  पुरा  राजस्व  प्राप्त  कर  लिया  है  ;  कौर

 कौन  कौन  से  राज्य  ऐसा  नहीं  कर  सके  हैं  सनौर  प्रत्येक  के  सम्बन्ध में  कितनी  कमी

 रही

 योजना  तथा  श्रम  ate
 रोजगार  मंत्री  :  शर  एक  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  ३४]

 खान  श्रमिकों  के  लिये  न्यूनतम  मजूरी

 1११२०.  श्रीमती रेणु
 चक्रवर्ती

 :  क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने क़ी
 कृपा

 करेंगे कि  :

 कोयला  खानों को  छोड़  कर  दूसरी  खास  कर  कच्चे  लोहे
 की  में

 काम  करने  वाले  श्रमिकों के  लिये  न्यूनतम  मजूरी  कभी  तक  क्यों  नहीं  निर्धारित
 की

 गई  है

 क्या  यह  सच  है  कि  उन्होंने  औद्योगिक समिति  की  बैठकों  खानों को  छोड़

 जों
 eur  ate  १९६१  में  हुई  छः  महीने के  wae  इसे  कार्यान्वित

 का  वचन

 दिया था  ;
 ——

 जी  में
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 देर  के  कया  कारण  हें  |

 ~
 क्या  भारतीय  is  कुनियत  कांग्रेस

 शर  जा  ira सालन  arcade  got
 rrr  नन निरत  कांग्रेस लें  ठेका

 श्रीफली  बन्द  करने  कौर  इन  खानों  में  काम  को  दशाओं  में  सुधार  करने  की  मांग  को  है  ;  भोर

 मैगनीज़  उद्योग  के  सम्बन्ध  में  त्रितलीय  जांच  करने  के  प्रस्ताव  के  विषय  में  क्या

 लगती हुई  है  ?

 तथा  श्रम  श्र  रोजगार  मंत्रो  :  न्यूनतम  मजूरी

 2e¥5  बहुत  सोमित  मात्रा  तक  खान  संस्थानों  पर  लागू  होता  इस  समय  यहं  केवल  श्रमिक

 खानों  ate  पत्थर  निकाल  की  खानों  पर  लागू  होता है  ।  अधिनियम  अन्य
 खनन  संस्थानों

 पर  नहीं  होता  ।

 यद्यपि  ऐसी  कोई  प्रतिभा  नहीं  की  गई  PERL  में  हुई  बैठक में  स्वीकार

 किया  था  कि  काम  शीघ्रतापूर्वक  समाप्त  किया  जाये  ।

 त  पत इसके  लिये  विविध  सांख्यकि  के  ध्या  qa  भा  परीक्षण  की  जरूरत  थी  |

 जी  हां  |

 (=)  array  से  भिन्न  खानों  सम्बन्धी  प्रौद्योगिक  समिति  की  आगामी  बैठक  में  इस  विषय

 पर  चर्चा  किय  जाने  की  आशा  है  |

 आन्  प्रदेश  में  मसा इक नाइट  कारखाना

 1*११२१.  श्री  यशोदा  रेड्डी  :
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  at  कृपा

 करेंगे  कि

 Far  wir  प्रदेश के  नेल्लोर  जिले  अभ्रक  खनन  क्षेत्र  में  एक  माइकेताइट

 कारखाना  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  कौर

 यदि  तो  यह  कारखाना  कब  चालू  होगा  ?

 ~
 वाणिज्य  तवा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्रो  ऐसी  कोई

 प्रस्थापना  हमारे  सामने  नहीं  है  |

 सवाल  पैदा  नहीं  होता  ।

 ते शाल ले  बिल्डिंग  कंस्टूकशत  कार्पोरेशन  लिमिटेड

 1११२७.  शो  प्र०  र०  चक्रवर्ती
 :

 कया  श्रावास  site  संभरण  मंत्री यह  बताने

 क़ी  कृपा  करेंगे  कि  :

 फैसला  बिल्डिंग  कन्सड्रकेशन  कारपोरेशन  लिमिटेड  भवन  निर्माण

 ने  स्थापना
 से  ले  कर  श्री  तक  कितना काम  किता  है  ;  कौर

 वहू  उस  हालत  जब  कि  वेन्डर  न  ग्रा  रहे  हों  या  वे  बहुत  ही  अधिक  ऊंचे  सरकारी

 काम  की  जिम्मेदारी  कहां  तक  ले
 सव  गि

 अंग्रेजी  में
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 अ्रावास  ate  संभरण  मंत्रो  मेहर  चन्द  Rego  में

 इसके
 प्रारभ  होने से

 लेकर
 ,  निगम नें  ८२  ०.४१  लाख  रुपये  के  मूल्य  के  काम  wey  किये

 इम्फाल झर  पांडे  वरी  निगम तब  श्राया  जब  केन्द्रीय  लॉक  निर्माण  विभाग  अपने

 काम  करवाने के  लिये  ठेकेदार  प्राप्त  करने में  कठिनाई  अनुभव  कर  रहा  था  ।  अन्य  स्थानों  पर

 निगम  को  टेके  या  तो  mai  wad  टेंडर  सबसे  कम  लागत  के  होने  के  कारण  मिले  या

 बातचीत  द्वारा  तय  दर  ear  करने  के  कारण  पीने  जो  काम  देने  वाले  अभिकरणों  द्वारा  उचित

 समझ  गय  |

 दक्षिण  रोडेशिया

 *+2233.  आ
 रघुनाथ  सिह

 :  क्या  प्रधान
 मंत्री  यह  बताने को  m4  करेंगे कि  :

 क्या  भारत  ने  दक्षिण  रोडेशिया  को  स्व  TA  भ्ब् roarorr  ay
 के
 के  नरेन  पर  संयु्क्त राष्ट्र  संघ  में

 wal  करने  पर  जोर  दिया  है  ;  ate

 यदि  तो  कितन  देशों  द्वारा  भारत  का  समधन  किया  गया है  या  किये  जाने  को

 ara है
 ?

 कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  लक्ष्मी  :  are

 १७  की  विशेष  समिति  में  दक्षिण  रोडेशिया  सम्बन्धी  चर्चाश्रों  के  भारतीय  प्रतिनिधि

 ने  प्रस्ताव  रखा  कि  समिति  महासभा  ai  यह  सुझाव दे  कि  वह  इस  प्रश्न पर  यथाशीघ्र  तथा  पुनः

 बजाय  गये  १६व  सत्र  मे ंही  विचार  करे  ।  अधिकांश  प्रतिनिधियों  भारतीय  सुझाव  का  समान

 करत  हुए  कहा  कि  इस  प्रश्न  पर  पार  बुलाया  गये  १६  व  सत्र  म  या  एक  आकस्मिक  सत्र  ममता

 सभा  में  विचार  किया  जाना  चाहिये  ।

 arta  को  स्थिति

 |  श्री  प्र०  क०  देव

 |  sty  दी०  च०  शर्मा

 1*११३६-  श्री  यो०  Ato  fag

 श्री  हरि  विष्णु  कामत

 श्री  रामेश्वर  टाटिया

 क्या  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने  की  कर्वी  करेंगे  कि

 क्या  उनका  ध्यान  थाਂ  पर  साम्यवादी  सेना  का  अधिकार होने  के  बाद  लागोस

 की  बिगड़ती  हुई  स्थिति  को  झोर  भ्राकर्षित  किया  गया  है  ;

 Far  भारत  को  arma  के  लिये  श्रन्तर्राष्ट्रोय  नियंत्रण  TAT  के  प्रधान  होने  के

 नाते  कोई  tar  gara  मिला  है  कि  वह
 लागोस

 में
 हस्तक्षेप

 करे
 प्रो

 किसी  भी  कौर से  गृह  युद्ध  पुनः

 आरम्भ  कराने  वाली  परिस्थितियों  को  घटनास्थल  पर  जांच  करके  वहां  कौ  स्थिति  को  ज्यों  का  त्यों

 रखे

 यदि  at,  तो  उस
 पर

 क्या
 प्रतिक्रिया है  ?

 मंत्रालय  में  उपमंत्री
 (att

 fara  सिह  :  भारत  परकार

 ग्जींग at  ait
 सेनाग्रों  के  सामने

 नाम  की  कार्य शिन राजन  a
 के  समाचार  पढ़ें  हैं

 ।

 मल  अंग्रेजी  में
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 atc  atta के  लिये  श्रन्तर्राष्ट्रीय  नियंत्रण  आयोग के
 सभापति

 के  तौर  पर

 भारत  का  सम्बन्ध  प्रमुख रूप  से
 जेनेवा  सम्मेलन  के  सह-सभापति  के  साथ  पत्र  व्यवहार

 रहा ह  ताकि  aaa  में  युद्ध  विराम  को  मजबूत किया  जाए  |

 संसद  के  लिय  मुद्रणालय

 T*eVa9  श्री  हरि  विष्णु
 कामत

 :  कया
 प्रवास

 कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने

 की  क्या  करेंगे  कि

 ब क्या  संसद्  के  लिये  एक  अलग  मुद्रणालय  बनाने  का  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 यदि  तो  मामला  कहां  तक  पहुंचा  है  और

 यदि  at  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 जी  हां
 | भ्राता  कौर  संभरण  मंत्रो  (att  मेहर  चन्द

 परियोजना  का  ब्योरा  तैयार  किया  जा  रह  है  ।

 सवाल  पदा  नहीं  होता  |

 पं जो बद्ध  बेरोजगार  लोंगों  को  सहायता

 1*  ११३८.  श्रोता  सावित्री  निगम  क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  क्या

 करेंगे  क  क्या  ऐसे  बेरोजगार  लोगों  को  कुछ  शभ्रन्तरिम  सहायता  देने  की  योजना  विचाराधीन  है

 जिनहें काम  fears  दफ्तर  रोजगर नहीं  दिला  सके  हैं  यद्यपि  उन्होंने  अपना  नाम
 एक

 वर्ष  से  भी

 भ्रमित  समय  पहिले  लिखाया  था  ?

 tare  रोजगार  मंत्री  (att  जी  नही ं।

 विद्रोहों

 श्री  राम  सेवक  यादव 1११३८.
 प  शी  प्र०  नू ०  बदा :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  श्री  एण्ड  फि जोने  हाल  में  दो  ता
 तार  शिवा

 नागालैंड  भ्रन्तरिम

 निकाय  के  चीफ  एक्जीक्यूटिव  काउंसिलर  कौर  चेयरमेन  को  भेजे  हैं  जिनमें  छिपे  हुये  निगाहों  को

 क्षमादान  देने  की  प्रार्थना की  गई  है  ;  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  का  क्या  उत्तर  है
 ?

 मंत्री  के  सभा-सचिव  स०  च०  लन्दन  से  २  मई  १९६२

 को  श्री  फिजो  की  एक  तार  अन्तरिम  निकाय  के  सभापति  टी०  एन०  मुख्य  कार्यपालिका

 सलाहकार श्री  दिल  प्र  कार्यपालिका  सलाहकार  श्री  जासोकी  को  प्राप्त  हुई  थी  ।  तार

 रोमन  लिपि  में  हंगामी  बोली  में  लिखी  हुई  थी  ।  छा  हुये  नागाओं  को  क्षमादान देने  के  संबंध  में

 तार में  कुछ  नहीं  लिखा  था  ।

 सवाल  पदा  नहीं  होता  |
 es  जल

 चापा  जी AAT
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 सरकारो  गर  सरकारी  क्षेत्रों  में  मज  री  का  ढांचा

 S  डा०  लक्ष् मीम लल

 ११४०.
 श्री  रामेश्वर  टाटिया :

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  aaa  की  कृपा  कि  :

 सरकारी  क्षेत्र  में  मजूरी  का  ढांचा  गर-सरकारी  क्षेत्र  में  मजूरी  के  ढांचे  की  तुलना  में

 कसा है  ;

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  में  मजूरी  के  ढांचे  ok  वास्तविक  मारी  में  कोई  परिवर्तन  करने

 का  विचार  है  !

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग मंत्र च्  (  कानूनों
 )

 कौर  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 सरकारी  कौर  गैर-सरकारी  क्षेत्रों  में  मजूरी  संबंधी  सामान्य  तुलना  sak

 तक  नहीं  की  गई  है  पर  न  ही  ऐसा  करना  संभव  है  ।

 औद्योगिक  न्यायाधघिकरणों  या  सरकारी  तथा  गेर-सरकारी  इकाइयों  के  लिये  सांझे  frat

 विशिष्ट  उद्योग  उदाहरणों  में  नियत  मजरी  बोर्डों के  पंचाटों  द्वारा  भ्रपेक्षित  या  संकेतिक

 मात्रा  तक  की  बा  त  को  छोडकर  सरकारी  उपक्रमों  में  मारी  में  कोई  परिवर्तन  करने  का  इस  समय

 सरकार  का  कोई  इरादा  नहीं  है  ।

 बम्बई  में
 पेनिसिलोन  को  कम

 क्जरोलकर
 pre

 Lait  ae  ato  गांधी

 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  यह  बताने  की कृप  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  इस  समय  कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम
 के

 अधीन  बम्बई

 में  पंजीबद्ध  बीमा  डाक्टरों  को  पेनिसिलीन  वहुत  कम  मात्रा  में  मिल  रही  है  |

 यदि  तो  उस  कमी  के  क्या  कारण  हैं

 क्या  यह  सच  है  कि  पहले  भी  ऐसी  ही  कभी  रही  थी  ;

 यदि  तो  कितनी  बार
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उधोग  मंत्री  कानूनगो )  से  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 श्र  १  से  ५  १९६२
 तक  के  पांच  दिनों  अनुमोदित  केमिस्टों

 ae
 area

 करने  वाले  केन्द्रों  को  कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना  के  बम्बई  में  संभरण  कै  लिये  केवल  एक

 रामला  waist  में
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 विशिष्ट  प्रकार  की  शादियों  में  पेनिसिलीन  प्रोपेन  के  संभरण  की  कमी  थी
 ४

 लाख  यूनिट

 शीशी
 की

 कमी  थी  ।  इसका  कारण  यह  था
 कि

 ऊपर  लगाने  वाले  लेबलों  फे  भाने  में  कुछ  विलम्ब

 छों  हालांकि  माल  गण  प्रकार  नियंत्रण  चीफ  द्वारा  झनमोदित  कर  दिया  गया  था  ।

 जी  नहीं  ।

 सवाल  पदा  नहीं  होता
 ।

 वियना  में  एक  भारतीय  राजनीतिज्ञ  की  सत्य

 श्री  हो०  ना०  मुकदमों

 |  थी  प्रभात  कार

 थ्री  इन्द्रजीत  गीत
 TF eve  J

 थी  सुरेन्द्र  नाथ  दीदी

 थी  हेम  बसु  आरा

 |  थी  हरि  विष्णु  कामत

 क्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा करेंगे  कि

 (=)  क्या  उनका  ध्यान  ब्रिटेन  के  साप्ताहिक  समाचार  पत्र  (१२  मई  १९६२)

 में  ग्रेट  गोल्डन  wet  aires  के  ola  safes  समाचार  की  are  दिलाया  war

 क्या  यह  सच  है  कि  भ्रास्ट्रिया  स्थित  भारतीय  श्री  कुमार  की

 विदेश  में  रहस्यपूर्ण  मृत्यु  संबंधी  जांच  से  सोने  के  तस्कर  व्यापार  संबंधी  एक  ९  का  रहस्य
 खुला  जिसका  मृत  राजनयविज्ञ ने  पता  लगाया था  ;

 क्या  श्री  मित्रा  द्वारा  सरकार  को  दी  गई  जानकारी  में  व्यक्ति  yee  हैं

 जिनमें  कुछ  उच्च  प्रतिष्ठा  वाले  व्यक्ति  भी  हैं

 क्या  कोई  गिरफ्तारी की  गई  है  ;
 WK

 (=)  कारंवाई इस  समय  किस  प्रक्रम  पर  है  ?

 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्रों  (sttaat  लक्ष्मी  मेनन )  जी

 जी  नहीं  ।

 जी  नहीं  ।

 नहीं
 ।

 (=)  २३  १९६२ के  प्रश्न  संख्या  २०५  के  उत्तर  की  ध्यान

 किया  जाता  है  ।

 वियना  पुलिस  अपनी  जांच  करती  है  ;  उनकी  अन्तिम  रिपोर्टें  की  प्रतीक्षा है  ।

 ya  waist  में

 4170  (ai)
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 महाल कमों  टेक्सटाइल  त्रिकुर

 bo.  om  3
 1११४३.  श्री  वॉरियर

 :
 कया  शम  ate  रोजगार  मंत्री यद  बताने की  झपा  करब

 किः

 बदल गय  हैं  ;

 कया  ag  सच  है  कि  महालक्ष्मी  टेक्सटाइल  त्रिचूर  के  मालिक  ote  saves

 क्या  श्रमिकों  को  दी  जाने  वाली  भविष्य  निधि  की  राशि  दे  दी  गई  है  ;  धौर

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  ने  कया  कारवाई  की  है  ?

 योजना  तथा  शम  site  रोजगार  मंत्रो  ः  जी  हां  ।

 पुनः  आरम्भ
 की

 गई  फैक्टरी  में  पुनः  भर्ती
 न

 किये  गये  सदस्यों  के  हिसाव  चुकाये  जा

 चूक  भरती  किये  गये  लोगों  के  वेतन  इरादी  के  निपटाने  का  सवाल  नहीं  पदा  होता

 सवाल  पेदा  नहीं  होता  ।

 चीन  को  कौर  से  भारतीय  प्रतिक्रया  सम्बन्धी  आरोप  लगाने  वाला  fatten

 (  थी  रामेश्वर  टांटिया  :

 1* ११४४.  थी  प्र०  चे  बया

 दी०  चं०  शर्मा

 प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  चीन  ने  पीकिंग  स्थित  भारतीय  राजद्रतावास  को  ११  PERRY

 को  एक  पत्र  दिया  है  जिसमें  भारत-चीन  सीमा  के  परिचय  क्षेत्र  में  भारतीय  सेनाओं  द्वारा  दाल के

 अतिक्रमण तथा  प्रकोपन  के  विरूद्ध  विरोध  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  उस  विरोध-पत्र में  क्या  विशिष्ट  आरोप  लगाये  गये  हैं  ;  भोर

 उसके  बारे  में  सरकार  का  कया  उत्तर  है  ?

 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  (after  लक्ष्मी
 :

 जी  हां  ।

 चीनी  पत्र  में  यह  कुछ  था  जो  सर्वथा  निराकार  ae  प्रकट  आरोप  हैं

 (१)  कि  २  मई  को  २०  भारतीय  दस्तों  ने  चेचीतुंग  में  स्थापित एक  नई  चीनी  सैनिक

 चौकी
 से

 लगभग  ४  किलोमीटर  पर  33°  Wa.  ३०/एन,
 \96°  Yo  20 /Fo

 के  स्थान  पर  शभ्रतिक्रमण  किया ॥

 (२)  कि  अतिक्रमणकारी भारतीय  दस्तों  ने  उस  क्षेत्र  में  एक  सेनिक  चौकी  भी  कायम

 की  है  ।

 (3)  ५  मई को  २  भारतीय  सिपाही  क्षेत्र  में  ६००  घुस  कराये  कौर  उन्होंने

 चीनी  चौकी  पर  तीन  गोलियां चलाईं  ।

 चीनी  पत्र  झर  उसके  उत्तर  दोनों  सभा  पटल  पर  रखे  जाते  हैं
 ।

 परिशिष्ट  ३,

 लला
 ra  ~

 मिल  भ्र प्र जाम म



 थ  १८८४  vee

 थ्रो  गोपालन

 शो  उमा ताथ
 १  tee

 +  पोट

 Wo  |. ह*  राघवन

 बया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगी कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  केरल  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  प्रार्थना की  है  कि  ag  भू-स्वामी

 किसान  संबंध  अधिनियम  की  कार्यान्वित के  संबंध  में  सं  विधान में  संशोधन  करे  ;

 यदि  तो  उनक  प्रस्तावों का  ब्यौरा  क्या  ह  ;  कौर

 (7)  क्या  केन्द्रीय  खाद्य तथा  कृषि  मंत्रालय  के  किसी  अघिकारी  ने  हाल  ही  में  केरल  सरकार

 के  विधि  तथा  राजस्व  मंत्री  के  साथ  कोई  बातचीत की  थी  ?

 योजना  तथा  धम  भोर  रोजगार  मंत्री  (att
 :

 जी  हां

 केरल  सरकार  में  संविधान  के  aaa  ३१-क  में  संशोधन  करने  का  सुझाव  दिया  है  ।

 earners या  तो  किसी कृषि  कमी  में  अधिकार  प्राप्ति  को  संरक्षण  देते  हुये  अनुच्छेद  kh  के  खंड

 (2) के  उप-खंड  में  या  केरल  राज्य  में  रैयतवारी  भूमि  को  की  परिभाषा  के  अंदर

 fare  रूप  से  शामिल  करने  के  लिये  ७०५ प्रनुच्छेद चक  तक  के  खण्ड  (२)  में  किया  जा  सकता  हे  ।

 जी  हां  ।

 दिल्ली  में  नये  सिनेमाघर

 ११४६.  थी  प्रकाधावीर  शास्त्री  :  कया  सुचना  शौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे कि  :

 क्या  गत  वर्ष  में  दिल्ली  में  नये  सिनेमाघर  बनाने  की  अनुमति दी  गई  थी  ;

 इन  नये  सिनेमाघरों  के  बनने  पर  कुल  कितने  सिनेमाघर  दिल्ल  में  हो  जायेंगे  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  नये  बनने  वाले  सिनेमाघरों  में  कुछ  को  ऐसे  स्थानों  पर  भूमि  दी  गई

 है  जहां  घर्म  मन्दिर  कौर  स्कूल  पास  में  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  अया  सरकार
 का

 पिच  ऐसे  मामलों
 में  वैकल्पिक भूमि  देने  का  है  ?

 सुचना  ate  प्रसारण मंत्री  गोपाल
 :

 हां
 ।

 ३८  नई  ।

 नहीं
 ।

 प्रदान  नहीं  उठता
 ।

 मूल  अंग्रेजी
 में
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 भारतीय  सीसा  प्रशासन  सेवा  के  लिये  नागालैंड  नेफा  से  श्रेणियां

 थो  रीडिंग  किलिंग  :
 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  Pays,
 १९६६०  प्रौढ़

 PERR
 में  भारतीय  सीमा  प्रशासन  सेवा  के  लिये

 नागालेंड
 प्रौढ़

 नेफा  से  वहां
 की

 सरकारों  की  मौत  भेजी  गई  कितनी  श्रजियां  प्राप्त  हुईं  थीं  ;

 प्रत्येक  राज्य
 से  कितने  उम्मीदवार  इन्टरव्यू  के  लिये  बुलाये गये  ,  श्र

 कितने  चुने  गये  ?

 मंत्री  के  सभा-सचिव  डा०  :  से  विवरण सभा  पटल

 पर  रखा
 है  |

 विवरण

 न्य  सरकारों  दारा  इन्टरव्यू  क  लिये  बुलायें  चुने  गये  प्रत्याशी

 गये  प्रत्याशी भेजी  गई
 प्रतियों

 की

 सख्या

 ee en  ee  et  oc

 आसाम  Rx

 नागालैंड  १€.  न

 नेफा  १००  १६  न

 मणिपुर
 बनाना

 Sanne  es

 झकझोर  में  गायक  बनाने  का  संयंत्र

 1  सुबोध  हंसना
 :

 प  १४८.
 ग  जो  विभूति  मिश्र

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  में  गटक  बनाने  का  संपत्र  स्थापित  करने  के  सम्बन्ध में  कुछ  ata

 हुई  है
 ;

 यदि  तो  क्या  ;

 क्या  इस  परियोजना  में  कोई  विदेशी  सहयोग  है

 यदि  तो  उस  सहयोग  की  छतें  क्या  हैं
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  मसें  उद्योग  मंत्री  :  से

 सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है
 ै

 विवरण

 सफल  प्रारम्भिक  प्रयोगशाला  परीक्षणों  के  आघार  पर  नावें  के  मैसर्स  ae  कला  के  श्रम झोर

 पाई राइट्स  श्र  eal  के  कार खान  उस  से  चलकर  बनाने के  कुछ  प्रयोग  किये  गये

 थे  ।  इस  प्रयोगों  के  Tere  में  प्रो रक लार्स  sia  से  भारतीय  वयस्क  के  परिणाम  के  लिये  श्री रक ला

 प्रक्रिय  की  उपयुक्तता  क  बारे  में  अनिश्चितता  का  पता  चला  है
 |

 मल  wast  में
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 इस  लिये  श्रम झोर  पाईराइटों  से  गन्धक  बनाने
 का  दूसरा  वाणिज्यिक  दृष्टि से  उपयुक्त

 तरीका  मालूम  करने  का  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है
 ।

 विद्युत  चालित  कपड़ा  फैक्टरियों  का  बन्द  हों  जाना

 J
 |

 1११४९.  गी ण्

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  के  विविध  भागों में  बहुत  सी  विद्युत्  चालित  कपड़ा  फैक्टरियों

 ने  बन्द  होने  से  पहले  wed  कर्मचारियों  को  हाल  ही  में  नोटिस  जारी  किये  हैं  ;

 यदि  तो  कितनी  फैक्टरियों  ने  नोटिस  दिये  हें  ate  कितने  कर्मचारी  इससे  प्रभावित

 हुये हूं  ;  कौर

 ऐसे  संकट  को  रोकने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रत्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई  :

 कौर  १९  विद्युत  करघा  फैक्टरियों  द्वारा  बन्द  होने  की  सूचना  दी  गई  बताई  जाती  है  ।  कितने

 ्  प्रभावित  होंगे  इसका  पता  नहीं  है  ।

 बन्द  होने  की  धमकी का  कारण  यह  है  कि  उत्पादन  शुल्क  की  दरों  में  शोषण  किया  भया

 है

 फ़ीका  के  पुत  गाली  उपनिवेशों  में  भारतीय

 1११४०.  sit  दी०  चल  कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  संयुक्त  अरब  जो  पुर्तगाल  में  भारतीय  हितों  की  देखभाल  करता

 लम्बी  के  शिविरों  में  रोके  गये  ३,०००  भारतीयों के  रहन  सहन  की  दशा  की  जांच  कर  रहा है

 क्या  उसने  कोई  रिपोर्ट  पेश  की  है  ;

 यदि  तो  उसका  व्योरा  कया  है
 ?

 मंत्रालय  में  उपमंत्री  दिनेश  से  मोजम्बीक के

 के  शिविरों  जहां  लगभग  २२४०  भारतीय  राष्ट्रीय  निरुद्ध किये  गये  संयुक्त अरब  गणराज्य

 acted एवं  अन्तर्राष्ट्रीय  रेड  क्रास  के  प्रतिनिधियों ने  निरीक्षण  किया  है  ।  हमें  जो  प्रतिवेदन प्राप्त

 हु  भा  है  उससे  पता  चलता  है  कि  वहां  भारतीय  की  हालत  काफी  संतोषजनक  है  ।  अरब  क्योंकि

 वे  नज़र बन्द  लोग  रिहा  किये  जा  चुके  हैं
 भारतीयों

 की  सहायता  करने  के  लिये  संयुक्त  ae

 गणराज्य  का  प्रतिनिधि  मोजम्बीक  गया  प्रभी  उसी  राज्य  क्षेत्र  में  है  ।  उसकी  श्रीम  रिपोर्ट

 की  प्रतीक्षा है  ।

 संयुक्त  राष्ट्र  घोषणा-पत्र का  पुनरीक्षण

 aft  महेश्वर  नायक  :
 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  संयुक्त  राष्ट्र घोषणा-पत्र  का  पुनरीक्षण  करने  के  पहले  प्रस्ताव  में  कोई  प्रगति  हुई

 ?

 faa  sist  में
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 क्या  उनका  ध्यान  समय  क्त  राष्ट्र  के  कार्य  वाहक  श्री य  ०  के  इस  वक्तव्य

 की
 art  दिलाया  गया  है  कि  इस  fara  संगठन  को  शक्तिशाली बनाने  के  लिये  संयुक्त  राष्ट्र  घोषणा  -

 पत्र  के  पुनरीक्षण  की  सर्वाघिक  श्रावद्यकता  है  ;

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ;  ग्रोवर

 परिवर्तन  करने  के  प्रस्ताव  को  आगे  बढ़ाते  के  लिये  भारत  का  कुछ  विशिष्ठ  सुझाव

 देने  का  विचार है  ?

 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  (sitet  लक्ष्मी  मेनन  ):  जो  नहीं  ।

 सरकार  ने  वक्तव्य  के  समाचारपत्र  रिपोर्ट देखी  हैं  ।

 कुछ  समय  पहले  भारत  सरकार  ने  प्रभुत्व  किया  हैं  कि  राष्ट्र  संघ  के  गठन  में

 कुछ  देशों  में  प  रिश्वत  की  श्रावइ्यकता  है  ।  तथापि  सरकार  ने  यह  प्रश्न  नहीं  उठाया  है  क्योंकि

 घोषणा-पत्र में  संशोधन  करने  के  लिय  सुरक्षा  परिषद्  के  स्थायी  सदस्यों
 में

 एकमत  होना  चाहिय े।

 श्र यह  वांछनीय  था  कि  जब  तक  दोनों  महान  शक्तियों  के  बीच  हालात न  सुधरें  एसा  एकमत

 होने  की  उचित  गुंजाइश जब  तक  न  तब  तकਂ  के  लिये  प्रतीक्षा  को  जाय  ।

 इस  समय  नहीं  ।

 रूसी  व्यापार  दिव्टसंडल  द्वारा  चाय  बागानों  का  दौरा

 १११२
 थो  प्र०  चे  बदगा .: क्या वाणिज्य तथा क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 क्या यह  सच  है  कि  हाल  में  ही  एक  रूसी  व्यापार  शिष्टमंडल  ने  भारत  का  दौरा  किया

 यदि  तो  क्या  शिष्टमंडल  के  कुछ  सदस्य  दार्जिलिंग भर  gare  के  चाय  बागानों में

 भी  गये थे  ;

 क्या  रूस  के  साथ  भारतीय  चाय  व्यापार  बढ़ाने  की  सम्भावनाओं  के  बारे  में  शिष्टमंडल

 से  बातचीत हुई  थी  ;  wie

 यदि  तो  क्या  परिणाम  निकले
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  ध्न्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई
 ः  (*)

 थी  नही ं।

 से  सवाल  पैदा  नहीं  होता  ।

 जूट  बफर  स्टाक  एसोसिएशन

 1*  ११५३.  थी
 जोत  गुप्त

 :
 क्या  वाणिज्य

 तथा
 उद्योग  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  की

 कि

 (#)  क्या  सरकार  का  ध्यान  भारतीय  जूट  मिल  संघ  के  प्रधान
 के  ११  १९६२  के

 aor  की  झर  श्रावित किया  गया  है  जिसमें  उन्होंने कच्चे  जूट  के  ३०  रुपये  प्रतिमन  के  न्यूनतम

 मूल्यों  की  आलोचना  करते  हुये  उन  को

 '

 बताया  है
 ;

 ह

 मिल  wat  में
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 कया  जूट  बफर  स्टाक  एसोसियेशन  पिछले  कुछ  दिनों  से  जूट  न्यूनतम  मूल्यों से
 भी  कम

 शल्य  पर  खरीद  रहा  है  ;

 सरकार  का  विचार  बफर  स्टाक  योजना  में  जूट  उत्पादकों  का  विश्वास  बनाये  रखने  के

 लिय  क्या  कार्यवाही करने  का  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  wats

 जी  हां  ।  भारतीय पटसन  मिल  संस्था  बहुत देर  से  ये  विचार  व्यक्त  कर  रही है

 बफर  स्टाक  संस्था  ने  प्रमुख  रूप  से  प्रचलित  बाजार  भाव  पर  घटिया किस्म  की  पटसन

 ate  थी  जो  संतोषजनक  रही है  |

 मूल्यों  को  स्थिर  रखने  के  लिये  बफर  स्टाक  खरीद  को  तेज  करने  के  लिये  किये  गये

 उपायों  के  सरकार  ने  घटिया  किस्म  के  पटसन  की  दो  लाख  गांठों  का  निर्यात  करने  देने

 का  फैसला किया  इन  उपायों के  परिणामस्वरूप भ्राता  में  निम्नतम  मूल्य  २७  रुपये  मन

 थे  बढ़ कर  २९  रुपये  मन  हो  गया  है  ।

 श्रस्तर्राष्ट्रीय  वाणिज्य

 कि
 ः

 1११५४.  डा०  सक्मोमत्ल  सिंघवी
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 भारत  में  कुल  कितना  अन्तर्राज्यीय  वाणिज्य होता  है  ;

 क्या  अन्तर्राज्यीय  वाणिज्य  बढ़ाने  तथा  माग  में  कराने  वाली  रुकावटों  को  दूर  करने  के  लिये

 कोई  कार्यवाही की  जा  रही  है  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  स्थायी  सं विहित  भाषा  पर  अन्तर्राज्यीय वाणिज्य  ध्यानयोग

 जनाने का  है  ?

 farforsx  cat  उद्योग  मंत्रालय  में  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  ि क दे क द  मंत्री  मनुभाई

 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 कुल  समुद्र  तटीय  ब्यापार  १६६०-६१  में ी  44,8  2,0  RLV  रपये

 रेल  नदी  ढारा  व्यापार  LEK oO—|EL  Tfneuse

 वस्तु  मे ं)  ६६,३६४०५,१०५

 पद  १२,६७८, ३८

 शटेप्पण  १.  VERLHKR  सम्बन्धी  कस  wil  उपलब्ध  नहीं  हुये  ।

 २.  रेल  तथा  नदी  मागं  द्वारा  व्यापार  के  आंकड़ों  में  केवल  महत्वपूर्ण वस्तु  ही  जाती है  ।

 ३.  देशी  कीमती
 ae

 विमान  द्वारा  हुये  व्यापार  के  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 जी  हां  ।

 जी  नहीं
 ।

 मूल  अंग्रेज़ी
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 संयुक्त  राष्ट्र  महा-सभा  का  विशेष  अधिवेदन

 ११५५  थो  रखना  fag:  कया  प्रधान  मंत्रो  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  क्या  यह  सच

 है  कि  ब्रिटिश  संसद्  के  कुछ  सदस्यों  ने  उन्हें  संयुक्त  राष्ट्र  महा-सभा  का  विशेष  अधिवेशन  ब  लाने  के  लिये

 जोर  देने  के  लिये  तार  दिया  है
 ?

 मंत्रालय
 में  राज्य-मंत्री लक्ष्मी  मेनन  )  :  जी  हां

 ।  ब्रिटेन
 के  हाउस  श्राफ

 कामन  के  १६  सदस्यों ने  २६  १६६२  को  प्रधान  मंत्री  को  एक
 तार  भेजकर  सुझाव  दिया है

 कि  सब  अब  प्रयोगों  की  समाप्ति  के  लिये  विश्व  की  आत्मा  की  वाणी  को  व्यक्त  करने  के  जेसा कि

 उन्होंने कहा  सभा  की  एक  विशेष  बैठक  आयोजित  की  जाये  |  भारत  सरकार  ने  भी इस  समाप्ति

 के  लिये  अपनी  शेरगिल  दुहराई  sale  वह  ब्रिटेन  की  संसद  के  अन्य  सदस्यों के  उद्देश्यो ंके  साथ

 पूर्ण  सहानुभूति  रखती  है  ।  तथापि  सरकार  यह  नहीं  समझती  कि  यहां  सभा  का  विशेष  जिस

 सुझाव दिया  गया  प्रचलित  हालात  में  उपयोगी  या  पारीक  रहेगा
 ।

 खादों  का  उत्पादन तथा  बिक्री

 श्री  प्र०  to  चक्रवर्ती

 att  विनती  feet

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पंचायत
 तथा  ताल्लुका  बोर्डों  ने  खादी  के  उत्पादन  तथा  बिक्री  कह

 काम  क्रिस  हद  तक  शुरू  कर  दिया  ;

 १९६१  में  पंचायतों  तथा  पंचायत  समितियों  की  मार्फत  बिक्री  से  कुल  कितनी  रकम

 मिली

 क्या  इस  काम  को  करने  के  लिये  पंचायत  समितियों  ने  सहकारी  समितियां  स्थापित की

 हैं  ।  कौर

 f  ray  ad
 ऐसी  feat  समितियां  बनाई  गईं  कौर  उन्होंने  कितनी  बना  का

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री
 (at

 कानूनगो i  से  (a).  एक

 रण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 पंचायतों  को  उन  बहुत  से  अभिकरणों  में  से  विशेष  रूप  से  एक  मान  लिया  गया  जिनको  खादी

 कौर  ग्राम  उद्योग  प्रयोग  के  ara  धन  दिया  जा  सकता  है  ।  जहां  तक  इसके  स्वीकृत  विकास

 के  कार्यक्रम का  सम्बन्ध  आयोग  इसके  साथ  पंचायतों  और  पंचायत  समितियों  को  साथ

 जोड़ने  का  इरादा  करता  है  ।  इस  कार्यक्रम  पंचायतें  ग्राम  इकाइयों  के  संगठन  के  लिये  सिफ़ारिश

 करने  वाली  निकाय  होंगी  जबकि  पंचायत  समितियां  पुरोनिधान  करने  सिफ़ारिश  करने  तथा

 योजना  बनाने  वाली  निकाय  होंगी  ।  पंचायतों  कौर  पंचायत  समितियां  आयोग  अर  राज्य  बोडो

 aif की  उत्पादन  के  लिये  सहकारी  संस्थानों  का  संगठन  करने  उनके  प्रिये  क्षेत्रो  में  बिक्री  के  लिये

 drat  में



 १८८४  )  ३४० दे

 सहायता  भी  करेंगे  क्योंकि  ग्राम  इक़ाइक  संगठित  करने  का  कप  प्रभी  प्रारम्भिक  म्रवस्था  में  इतनी

 जल्दी यह  नहीं  बताया  जा  सकता  ।  इस  दिशा  में  कितनी  कौर  किस  प्रकार की  मात्रा  तथा  गुण

 प्रकार  की  दृष्टि  से  प्रगति  की  गई  है

 नागालेंड  में  डो०  भाई  जो०  पुलिस  को  मृत्यु

 1११४७.  श्री  पूरी  fay  कामत  कया  प्रधान  मंत्री  यट  २४  ग्रीन  CERR  के  ता रं क्ति

 प्रश्न  संख्या  24s  H  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (¥)  क्या  नागालैण्ड  में  डी०  श्राई०  जी०  श्री  भाई  ज०  की  मृत्यु  के  बारे  में

 अदालती जांच  पूरी  हो  चुकी  है  ;

 af  तो  उसके  उपपत्तियां  तथा  निष्कर्ष  क्या  हैं  ?

 वैदेशिक-कार्य मंत्री
 के  सभा-सचिव  स०  बच्  :  जी  नही ं।

 सवाल  पैदा  नहीं  होता  :

 कलिम्पोंग में  तिब्बती  दार णा र्थी

 1११४८.  थी  हेम  बदा  :  प्रधान  मंत्रों  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह
 सच

 है
 कि  १५  १९६२  को  लद्दाख  रेडियो  के  प्रसारण  में  भारत पर  यह

 आरोप लगाया  गया  कि  वह  पश्चिम  बंगाल  में  कालिम्पोंग  में  तिब्बती  शरणार्थियों को  तिब्बत  vite

 चीन  के  विरुद्ध  राजनीतिक  कार्यवाहियों  में  पड़ने  के  लिये  उकसा  रहा  है  ;

 यदि  तो  क्या  इस  आरोप की  तथ्यों  से  पुष्टि  होती  है
 ?

 मंत्रा  लय  में  राज्य-मंत्री  लक्ष्मी  :  जी  हां  ल्हासा  रेडियो

 द्वारा १४५  १९६२  को  पेकिंग  रेडियो  प्रसार  को  दुहराते  हुएं  ऐसा  कहा  बताया  जाता है  कि

 सरकार  ने  तिब्बती  भगोड़ों  के  एक  दल  को  कलिम्पोंग में  कौर  भारत के  अन्य  स्थानों  पर  चीन के

 तिब्बत  के  विरुद्ध  तोड़-फोड़  वाले  कृत्य  करने  की  इजाजत  दे  रखी  है  ।”

 इस  का  तथ्यों  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  प्रौढ़  यह  भारत  के  विरुद्ध  चीनी  लोगों  के

 निराधार प्रचार  का  ही  भ्रंश  है  ।  तिब्बती  जो  अपने  घरों  से  भाग  गये  थे  कौर  जिन्होंने  भारत  में  आश्रय

 उनको  तिब्बत  की  बुरी  घटनाओं
 की

 दुखद  याद  है  किन्तु  भारत  में  वे  जहां  कहीं  बसते  सरकार

 उनको  राजनीतिक  कार्रवाइयों में  पड़ने  से  रोकती  है  ।  इस  देश  में  तिब्बती  शरणार्थी  शान्त  और  विधि

 को  मानते  रहे  हैं  गौरव  किसी  प्रकार  की  तोड़-फोड़  वाली  कारंवाई  में  नहीं  पड़े  ।

 प्रशासन

 ने  ११४८.
 1  प्रफाशाबोर  शास्त्री  :

 थी
 रामनाथन  चेट्टियार

 :

 बथान  मंत्री  १०  १९६१  के  तारांकित प्रश्न  संख्या  ३३८  के  उत्तर के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  प्रशासन  को  झर  अधिक  सक्रिय  बनाने  के  लिये  आगे  प्रगति  हुई  है
 ;  और

 भ्रंप्रेजी में



 दे  Xo  लिखित  उत्तर  २६  १९६२

 क्या  प्रशासन  में  wee  उपायों
 को

 दूर  करने  के  लिये  कोई  योजना  विचाराधीन  है  /

 ब  दैनिक-कर्म  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  लक्ष्मी  :  (@). aa एक  ब्योरा

 सदन
 की

 मेज़  पर  रख
 दिया  गया  है  ।  लिये  परि  बिष्ट  ३,  भरन बन्ध  संख्या  '४१]

 प्रोटोटाइप  है  उत्पादन  तथा  प्रशिक्षण  हावड़ा

 1११६०.  ो  gate  सदा  क्या  वाणिज्य  तथा  sel  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 कया  हावड़ा  के  प्रोटोटाइप
 उत्पादन

 तथा
 प्रशिक्षण

 केन्द्र  का  निर्माण  पूरा

 हो  गया है

 यदि  तो  इसके  कब  तक  पुरा  हो  जाने  की  आशा  है  ;  और

 इसमें  उत्पादन  कब  area  हो  जाने  की  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री
 :

 जी  नहीं

 (a)  इसके  अगस्त  १९६२  के  तरन्त तक  पूर्ण  होने
 की  आशा है  ।

 (7)  यह  दवेन्द्र  कारीगरों को  प्रशिक्षण  we  (२)  छोटे  पमाने  के  उद्योग  के  लाभों

 नमूने  की  मशीनों  का  विकास  करने  के  लिये  है  ।  केन्द्र का  प्रशिक्षण  कार्यक्रम  १७-११-६१  को  आरम्भ

 किया  गया  था  ।  का  उत्पादन  चालू  वर्ष  के  अन्त  तक  आरम्भ  होगा  ।

 व्यवसायिक  मंत्रणा  कार्य  क्रम

 1११६१.
 थो

 हो०  |. ५ |  दार्मा

 थो  महेश्वर  नामक

 क्या  श्रम  योर  रोजगार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  के  काम
 दिलाऊ  दफ्तरों

 में
 व्यवसायिक  मन्त्रणा  कार्यक्रम  का

 विस्तार  करने

 फा  विचार  है  जिससे  कामों  के  लिये  पंजीबद्ध  व्यक्ति  उन  सुविधाओं  का  लाभ  उठा  सकें  ;

 क्या  सरकार  का  बिचार  काम  दिलाऊ  दफ्तर  स्थानों  की  भ्रनिवायं

 सुचना )  अधिनियम  को  गर-सरकारी  क्षेत्र  में  भी  लागू  करने  का  है  ;  शौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 योजना  तथा  ere  site  रोजगार  मंत्री
 :

 जी  हां

 (@)  प्र  रोजगार  दफ्तर  स्थानों  को  श्रनिवायं  झ्धिसु वना  )  &¥E

 की  घारा ४  (२)  के  अ्न्तगंत  राज्य  सरकारें  ate  सम्बद्ध  संघ  राज्य  क्षेत्रों  ने  ay  शासकीय  गजलों  में

 श्रघिसूचनाएं  जारी  कर  दी  हैं  कि  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  प्रत्येक  संस्थान  में  मालिक  या  गर-सरकारी
 क्षेत्र

 की  किसी  श्रेणी या  at  के  सम्बन्धी  qa  संस्थान उस  संस्थान  में  frat  रोजगार  में  किसी

 faa  स्थान  को  भरने  से  निर्धारित  किये  गये  ऐसे  रोजगार  दफ्तरों  को  रिक्त  की  ofa-

 सुचना  देगा
 |

 कहला

 मूल  अंग्रेजी  में



 ८  १८५४  Rok

 घमजोबों  wert  के  लिये  उप-बान

 |. है ०

 |  पो  wo  to  चक्रवर्ती

 थी  दर्शन  :

 1*
 ११६२.  थी  |." हू  क०  गोपाल  :

 थी  उमा नाथ :

 |  थी  मांग वत राजा  :

 क्या  धम  धौर  रोजगार  मन्त्री  य  बताने  की  छपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  वर्ष  मई  वे  दूसरे  सप्ताह  में  नई  दिल्ली  में  श्रमजीवी  समा चा  t-7@

 मालिकों  सरकार  के  प्रतिनिधियों  की  एक  बैठक  हुई  थी  ;

 यदि  तो  कया  पदत्याग  अथवा  निवृत्ति  पर  पत्रकारों को  मिलने  वाले  उप-दान के  धारे

 में  कोई  समझौता हुआ  था  ;

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  किया  गया  था
 ?

 पि  तथा  धम  कौर  रोजगार  मंत्री
 :  जी  हां  ।

 शौर
 बैठक  में  किये  गये  निष्कर्षों  फसलों  को  अन्तिम  रूप  दिया  था  रहा  है

 ।

 mam  में  aq  विस्फोट

 १११६३.  थो  हेम  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  छपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  १५  १९६२  को  गोधरा  के  कौनकौद्मा  गांव  में  बम  विस्फोट  के

 फलस्वरूप  तीन  लड़के  मर  गए  तथा  तीन  अन्य  बुरी  तरह  से  घायल  हो

 (@)  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है
 ?

 बददिल-कार  मंत्रालय  में  उपमंत्री  दिनेश सिह  )
 :  कौर  १२  बज  कर  १४

 मिनट पर  १४  १६६२  को  कान कोना  थाने  के  क्षेत्राधिकार  में  श्ररडाफोंडी गांव  में  एक

 fe  wets  फटा  |  दो  बच्चे  उसी  समय  मर  गये  एक  अस्पताल  में  मर  गया  कौर  तीन  अन्य  लोग

 घायल हो  गये  ।  जांच  से  पता  चला  है  कि  विस्फोट  आकस्मिक  था  |

 राजस्थान में  दिक्षित  बेरोजगार

 २११६.  थी  envittergen
 :

 कया  थम  भौर  रोजगार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ३१  PER  को  राजस्थान  के  विभिन्न  रोजगार  दफ्तरों  के  चाल  रजिस्टर  में

 दर्जें  मेट्रिक  हायर  सेकेन्डरी  पास  कौर  ग्रेजुएट  बेरोजगार  की  संख्या  कितनी  कौर

 १  geuegT से  ३१  १९६१  तक  प्रत्येक वर्ष  में  कितने  उम्मीदवारों  को

 नौकरी  दिलायी  गयी  ?
 एएणयएंएगणतएं””एगए”ीीाााा

 भ्रंग्रेजी  में



 ३४५०६  लिखित  उत्तर  २९  न

 परियोजना  तथा  अम  धौर  रोजगार  मंत्री  मन्दा  )  ।  ३१  १९६१

 को  राजस्थान  के  भिन्न  रोजगार  दफ्तरों  के  चालू  रजिस्टर  में  दर्जे  मेट्रिक  ix

 ग्रेजुएट  व्यक्तियों  की  संख्या तथा  १९५८  से  १९६१  तक  जितने  उम्मीदवारों को  रोजगार  दिलाया  गया

 उनकी  संख्या  बताने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।  परिशिष्ट  aaa

 संख्या  ४२]  ।  फिर  हायर  सेकेन्डरी  पास  उम्मीदवारों  के  बारे  में  अलग  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 ऊन  उद्योग

 1२११७.  कर्णीसिहजी :  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 विदेशी  बाजार  की  सम्भावनाश्रों  का  पता  लगाने  के  लिये  विदेश  भेजे  गये  उन  उद्योग के

 संगठित  मिलों  शरर  होजरी क्षेत्र  के  शिष्टमण्डल  ने  क्या-क्या सीमा  रिणों  की  हैं  ;

 उन  सिफारिशों
 के

 बारे  में  झ्र  उन्हें  कार्यान्वित  करने
 के

 बारे  में  सरकार  ने  क्या  निश्चय

 किये हैं

 ऊन  विकास  परिषद्  की  दुसरी  सिफारिशों  के  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  निश्चय  किया

 कौर ह

 चे  निश्चय  कहां  तक  कार्यान्वित  किये  जा  चुके  हैं
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  (*}

 (4)  .  एक  विवरण  संलग्न  परिशिष्ट  2,  ra  संख्या  ४३]

 मसूर  राज्य  में  कमंचारी  fren  केन

 1२११८.  श्री  सीरिया
 :

 क्या  श्रम  ate  रोजगार  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 १६५७-५८  से  १९६१-६२  तक  मैसुर  राज्य  में  कितने  कम
 चारी BIN  शिक्षा  केन्द्र  चालू

 fer  गये

 वे  किन-किन  स्थानों  पर  चाल  किये  गये  हैं

 इन  केन्द्रों  में  किस  प्रकार  की  शिक्षा  दी  जाती  z

 उनकी  स्थापना  ae  उन्हें  चलाने  के  लिए  कुल  कितनी  रकम  मंजूर
 की

 गयी

 इस  योजना  से  कितने  कर्मचारियों  को  लाभ  पहुंचा  है
 ?

 धम  भोर  रोजगार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्रो  हाथी )  भोर  बंगलौर

 एक प्रादेशिक कर्मचारी  शिक्षा  केन्द्र  ।  उसके  अधीन  ४३  निट  लेवल  कक्षाएं  चल  रही  हैं  ।

 मजदूर  संघ  के  तरीक़ों  कौर  दर्शन  ate  कर्मचारियों  के  अघिकार  तथा  कर्तव्यों

 के  बारे  में  प्रशिक्षण

 मैच  २३१,  १९६२  तक  कुल  व्यय  2, 29, Rov  रुपये  है

 १६६२  के  पन्त

 r
 तक  २,५७४  |

 मल  पांडेजी  में
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 नए  उद्योंगो ंके  लिये  लाइसेंस

 1२११६.  क्रो  मे०  Go  कुमारन :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  (१)  नये  उद्योगों ate  (२)  वर्तमान  उद्योगों  के  विस्तार  के  लिए  उद्योग  कौर
 भ्र्िनियम  के  अधीन  ३१  १९६२  को  समाप्त  पांच  वर्ष  को  अवधि  में  प्रत्येक  राज्य के  लिए

 लाइसेंस  किये  गये  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 दिखाये  परिशिष्ट  ३,  श्रीगन्ध  संख्या  ४४]

 खादी  तथा  ग्रा मो दोंग  पंजाब

 [२१२०  श्री  दलजीत  fag  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करने  कि

 दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  में  पंजाब  में  खादी  तथा  ग्रामोद्योग
 ates  को  कुल

 कितनी  रकम  के  waar  दिय  ak

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  में  कितना  मतदान  दिया  जाने  वाला  है
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्रो  कानूनगो  )  ३३.६१  लाख  रुपये

 राज्य  बोर्डों  को  प्रत्येक  वर्ष  में  की  गयी  प्रगति  तथा  उस  वर्ष  के  दौरान  प्रस्तावित

 क्रमो ंके  आघार  पर  प्रत्येक  वर्ष  के  लिए  निधि  नियत  क़ी  जाती  है  ।  तीसरी  पंचवर्षीय योजना  के  पहले

 ag  के  लिए  पंजाब  राज्य  बोर्ड  को  १२.८३  लाख  रुपये  का  (३.३६  लाख  रुपया  परम्परागत प्रौढ़

 seat  खादी  के  लिए  कौर  '
 ४७  लाख  रुपया  ग्रामोद्योगों  के  भ्र तु दान  तिया  गया  था  ।

 ग्रामीण  औद्योगिक  बस्तियां

 1२१२१.  शो  दलजीत  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 दूसरी  पंचवर्षीयਂ योजना  की  safe  में  देश  के  पिछड़े  हुए  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  कितनी  ग्रामीण

 अझओद्योगिक  बस्तियां  कायम  की  गयी  हैं  ग्रोवर  प्रत्येक  राज्य  मे ंवे  कहां-कहां पर  स्थापित  की  गयी  कौर

 प्रत्येक  राज्य  में  पिछड़े  हुए  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  तीस  री  पंचवर्षीय  योजना  की  wah  में  कितनी

 बस्तियां  कायम  की  जाने  वाली  हैं  ate  कहां  कहां
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग
 मंत्री  :

 कौर

 संलग्न  है  ।  परिशिष्ट  ३,  भ्रनुवन्ध  संख्या  vy]

 प्रलेख  चित्रों  का  संग्रहालय

 २१२२.  श्वीमती  मिनीमाता  :  क्या  सुचना  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कपी  करेंगे  किਂ

 क्या  उनके  मंत्रालय  में  ऐसा  कोई  संग्रहालय  है  जिसमें  राष्ट्रीय  कलाकारों  कौर

 राष्ट्रीय  महत्व  के  अन्य  व्यक्तियों  के  जीवन  से  सम्बंघित  शॉट  स  ate  डाक्युमेंटरी  शादी  का  संग्रह  किया

 जाता  ताकि  भविष्य  में  आवश्यकता  पड़ने  पर  उनें के  आधार  पर  उन  पर  सम्पूर्ण  फिल्में  बनायी

 जा  कौर

 )  यदि  तो  क्या  सरकार  arg  ऐसा  संग्रहालय  स्थापित  करने  का  विचार  रखती  है  ?
 द  ह अ व ि ब नितिन क वक अ

 नम  रल  झर  ग्रेजी  में



 |  है  है  ह  लिखित  उत्तर

 सूखना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय
 में  उपमंत्री  दाम

 2
 नहीं

 ।
 फिर  फ़िल्म

 विभाग  वितरित  ate  वितरित
 सभी

 फ़िल्मों  उनके  कवरेजों  में  से  भ्र प्रयुक्त  फुटमानों  का

 स्टाक है  ।

 नहीं  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  चल चित्र समारोह

 २१२३.  पीसती  मि नो माता
 :

 क्या  सुचना  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 चालू  वर्ष  में  कितनी  भारतीय  फिल्में  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  फिल्म  समारोहों  में  भेजी  गयी  ate

 उनके  क्या  नाम  हैं
 ?

 सुचना  थौर  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  शाम  भोर  १९६२  में

 aa  तक  निम्नलिखित ४४  फिल्में  भ्न्वर्राष्ट्रीय फिल्म  समारोहों  में  भेजी  गई  हैं

 फीचर  फिल्में

 (१)  देवी

 (२)
 सम्पत्ति

 (३)  पोस्ट  मास्टर

 (४)  भगिनी  निवेदिता

 (५)  जिस  देश  में  गंगा  बहती

 (६)  गंगा  जमना

 (७)  हम  दोनों

 (८)  काबली वाला

 (€)  प्रपंच

 डाक्यूमेंट्री  फिल्में

 (१)  पाण्ड  कल्चर

 (२)  बंद  से  बरकत

 (३).  मौसम  ate  किसान

 (४)  दे  faa  भ्रमित

 (५)  लाइट  इन
 दी  डालने

 (६)  दृष्टिहीन

 (७)  ्र  साइलेंट वनडे

 (८)  देश  देश  के  विद्यार्थी

 (९)  शान्तिनिकेतन

 (१०)  मैजिक  श्राफ  दी  माउन्टेन्स



 थ  taayv  लिखित  उत्तर  ३४०

 (११)  दक्षिण  भारत  में  अवकाश  का  उपयोग

 (१२)  आपरेशन खे  डडा

 (१३)  रवीन्द्रनाथ  ठाकुर

 (१४)  भारत के  जलपक्षी

 (१५)  हमारी यह  धरती

 (१६)  एक  महान  समस्या

 (१७)  सालारजंग-संग्रहालय

 (१८)  उदयपुर झीलों  की  नगरी

 (28)  ए  पेन्टर  श्राफ  इन्डियन  भारकियोलाजी

 (२०)  कांगड़ा  ate  कुलू

 (२१)  सपने सच  होंगे

 (२२)  एक  भारतीय  विवाह

 (२३)  हिमालय हैरिटेज

 (२४)  रानी  एलिज़बेथ  की  भारत-यात्रों

 (२५)  रोमांस  श्राफ दी  इंडियन  क्रो इन

 (२६)  साइट्स की  खेती

 (२७)  पक्षियों  का  संसार

 (25)  इण्डस्ट्रियल  वरकर

 (28) aaarst at '  देवताओं  की  घाटी

 (३०)  संगीत

 (32)  भारतीय  संगीत  मेंटल  )

 बच्चों  के  लिए  फिल्में

 (१)  ईद  मुबारक

 (२)  चेतक

 (3)  सावित्री

 (४)  दो  टिकटों  को  कहानी

 मंत्रालय में  पत्रकार

 २१२४.  श्री  प्रकादाबीर  शास्त्री  :  क्या  सुचना  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 संविधान  लागू  होने  के  बाद  उनके  मंत्रालय  के  विभिन्न  विभागों  में  अंग्रेजी  के  कितने  पत्रकार

 नियुक्त  किये  गय  कौर  हिन्दी  तथा  भारतीय  भाषाओं  के

 उन्हें  किन-किन  वेतन-क्रमों  में  नियुक्त  किया

 gist  में
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 xa  उनके  मंत्रालय  के  विभिन्न  विभागों  में  म्रंग्रेज़ी  ate  भारतीय  भाषाओं  के  पत्रकारों

 को
 अलग-प्रलय  संख्या  क्या  है  कौर  इनके  वेतन-क्रम  क्या  ake

 इसी  अवधि  में  भ्रंग्रेज़ी  के  पत्रकारों  की  मंत्रालय  में  ही  पद वृद्धि  हुई  शौर  भारतीय

 माधाशओओं  के  कितने  पत्रकारों
 की

 पद वृद्धि  हुई
 ?

 सुचना  भोर
 प्रसारण  मंत्रालय

 मे  उपमंत्री  (axt  शाम  से  (4)  wafers  जानकारी

 एकत्रित  की  जा  रही  है  dk  यथासमय  सभा  की  मेज़  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 दंडकारण्य  में  बसने  घाल  ध्रादिमसजातियों के  लॉग

 २१२५.  थी  उलाका  :  क्या  धौर  संभरण  मंत्री  यट  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 कोरापुट  जिले  से  श्रादिमजातियों  के  कितने  लोग  दंडकारण्य  में  जाकर  बस  गमे

 शर  उन्हें  कितनी  जमीन  बांट  दी  गयी  है  ;

 क्या  दंडकारण्य  विकास  प्राधिकार  के  अधीन  एक  मेडिकल  कालेज  खोलने  की  कोई

 योजना  कौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा क्या

 rare  भर  संभरण  मंत्री  मेहर  चन्द  खन्ना  ()  कोरापुट  जिले  के

 कोट  क्षेत्र  में
 ३६०६

 एकड़  में  जब
 तक  ५१३  श्रादिमजाति  परिवारों

 को  बसाया
 जा  चुका है

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 मध्य  प्रदेश  में
 यूरेनियम

 1२१  २६.
 ft  gata  सदा

 थी  स०  Wo  सामन्त

 कया  प्रधान  मंत्री  रहे  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मध्य  प्रदेश  में  द्ग  जिले  में  यूरेनियम  निक्षेपों  की  संभाव
 ना  का  पता  लगाने  के  लिए

 किया गया  सर्वक्षण  पूरा  हो  चुका है  ;  कौर

 यदि
 तो

 उसका  क्या  परिणाम  निकला
 ?

 pratt  मंत्री  तथा  वे  दैनिक-कार्य  मंत्री  श्र  अणु  शक्ति  मंत्रो  जवाहरलाल  :

 और  .  मध्य  प्रदेश  gr  जिले  में  बाघ  नदी  गांव  के  यूरेनियम  निक्षेपों  के  लिए

 amy  शक्ति  विभाग के  arta  खनिज  प्रभाग  ने  REGO  में
 जो  अन्वेषक  सतह  सर्वेक्षण

 आरंभ  किये

 वे  भी  जारी  हैं  ।  अभी  कोई  नये  निक्षेपों  का  पता  नहीं  लगा  है  ।

 में  जिन  क्षेत्रों  के  सतह  सर्वेक्षण  से  यूरेनियम  निक्षेपों  का  पता  लगा  वहां  भू-छिद्रक

 द्वारा  सतह  के  नीचे  जांच  पड़ताल  शुरू  की  गयी  थी  ।  यह  जांच  पड़ताल  थोड़े
 समय  के  लिए  बन्द

 कर  देनी  पड़ी  क्योकि  राजस्थान  पौर  श्रीनगर  प्रदेश  में  अधिक  अत्यावश्यक  खोजबीन  के

 लिए  भू-छिद्रित  उपकरण  वहां  ले  जाने  पड़े  ज्यों  ही  उन  क्षेत्रों  से  ये  उपकरण  खाली  हो  जायेंगे  त्यों  ही

 वहां  काम  फिर  शुरू  कर  दिया  जायेगा  ।

 one  Ts  ed
 ta

 1  मु  क ल  अंग्रेजी में



 wad  उत्तर  ३५११ १८८४  )

 पाकिस्तान से  हिन् दुश् नों  का  प्रतिजन

 att  विनती  मिश्र
 ह  EAC)

 .  श्री  सिह

 क्या  प्रधान  मंत्री  यट  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गत  ४  वर्षों  में  कितने  हिन्दू  पाकिस्तान से  स्वेच्छा  से  या  मजबूर  होकर  भारत  आ

 भ्र ौर  इसे  प्रकार  कितने  व्यक्ति  इसी  श्रद्धा  में  भारत  से  पाकिस्तान  गए  ;

 क्या  सरकार  ने  पता  लगाने  का  प्रयत्न  किया  है  कि  हिन् दुश् नों  को  पाकिस्तान  मजबूर

 हॉकर  क्यों  छोड़ना  पड़ा  ;  ग्रोवर

 यदि  लि  तो  इसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कायम  मंत्री  कौर
 अणुशक्ति

 मंत्रो  जवाहरलाल  :
 पिछले  पांच  वषों वे  दौरान

 (१)  ६२,१३१  लोंग  प्रवास  प्रमाण-पत्रों  सर्टिफिकेट  )  पर  पाकिस्तान  से  भारत

 (२)  कितने  लोग  पाकिस्तान चले  गए  इसक  सही  वराक  हमारे  पास  नहीं  क्योंकि

 पाकिस्तानी  मिशन  केवल  श्रीपति  )  .  प्रमाण-पत्र  जारी

 करते  जीवन  ag  पता  नहीं  चलता  कि  उनमें  से  पाकिस्तान  जाने  वाले  कितने

 लोग  पाकिस्तानी  राष्ट्रिक  अथवा  भारतीय  राष्ट्रिक  हैं  ।

 कौर  सदन  को  मालूम  है  कि  पाकिस्तान  से  अल्पसंख्यक  जाति दे  लोगो  को

 भारत  में  निरंतर  रात  रहने  का  कारण  यह  है  कि  वहां  रोजगार  यात्रा

 afar,  धन  निजी  संपत्ति  की  मिल्कियत  ars  त्रीय  में  भेदभाव

 होने  के  कारण  उनमें  आमतौर  से  ग्रस रक्षा  की  भावना  बनी  हुई  है  ।

 रामकृष्ण  श्रीनगर  प्रदेश

 1२१२८.  थ्री  यलमंद  रेड्डी  :  श्रम  कौर  रॉजगार  मंत्री  यहं  बताने  की  पा  करेंगे  कि

 क्या  Tags  सी  शासन  प्रदेश  में  मजूरी  बोड़े  की  सिफारिशें  कार्यान्वित

 की  हैं
 2
 .

 क्या यह  सच  है
 कि  रामकृष्ण  सीमेन्ट  फैक्टरी  वकर्स  यूनियन a  मजूरी  ats  की

 सिफारिशों को  गलत  तरीके  से  कार्यान्वित  करने  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  को  एक  ज्ञापन  भेजा  है  ;  श्री र

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कया  कार्यवाही  की  गयी  है
 ?

 port  ate  रोजगार  मंत्रालय  में  श्रम  मंत्री  जा

 कौर  ag  ज्ञापन  न्रिवादग्रस्त  बातों  को  निबटाने  के  उदेश्य  से  अवश्यक  कौवा ही

 करने  के  लिए
 राज्य  सरकार

 के
 पास

 भेज
 दिया  गया  है कि  =  ह  a

 tqa  ae  जी  में
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 उत्तर  पूर्व  सीमान्त  अभिकरण  कौर  नागालेंड  में  भू-संरक्षण

 1२१२८.  श्री  रीडिंग  किलिंग  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  की  अवधि  में  उत्तर  ga  सीमान्त  अभिकरण  शोर  ands  में

 भूमि  संरक्षण  ए  में  कितनी  प्रगति  ate  सफलता  हुई  है  ;  और

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  इन  क्षेत्रों  में  भूमि  संरक्षण  के  विस्तार  ग्रोवर  उसे  ग्रसित

 जोरदार  बनाने  की  कौन  कौन  सी  योजनाएं  हैं  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  घौर  श्रण  शक्ति  मंत्री  जवाहरलाल  :

 उत्तर  पूर्वे  सीमान्त  भ्र मिक रण  श्र  नागालेंड  में  खेती  झूम  खेती  पर  आधारित  है  ।

 इस  प्रकार  की  खेती  छोड़  देने  और  स्थायी  रूप  की  खेती  करने  के  लिए  किसानों  को  राजी  कराने

 के  लिए  कोशिश  की  गयी
 है  ग्रोवर  प्रदान  किये  गये  हैं  ।  इसके  अलावा  झूम  खेतों  पर  भूमि  का  कटाव

 रोकने  के  लिए  लेग्यूमिनस  पौधे  उगाने  रोक  हरी  खाद  का  प्रयोग  करने  ५:  लिए  किसानों  को  प्रोत्साहित

 किया  जाता  हैं  ।  कभी  तक  जो  प्रगति  हुई  यह  संतोषजनक  हैं  ।

 sarge  सीमान्त  अभिकरण  कौर  नागालैंड  में  भूमि  संरक्षण  के  लिए  तीसरी  पंचवर्षीय

 योजना  में  परंपरागत  दौर  उससे  भिन्न  ढांचे  की  भूमि  संरक्षण  योजनाएं  शामिल  की  गयी  हैं  ।  पहली

 श्रेणी  बांध  बनाने  और  मेंड  बनाने  की  योजनाएं  हैं  ।  दूसरी  श्रेणी  झूम  खेतों  में  भूमि  का  कटाव

 रोकने  के  लिए  लेग्यूमिनस  पौधो  के  बीज  कौर  टरी  खाद  दिलाने  की  व्यवस्था  की  गयी  है  भूमि

 के  कार्य  में  ग्राम  सेवकों  को  प्रशिक्षण  देने  की  एक  योजना  भी  है  |

 मद्रास  राज्य  में  गन्दी  बस्तियों  को  हटाना

 थ्री  बालकृष्णन :
 1२१३०  व०  क०  राम स्वा मो

 aut  श्रीवास  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  gray  करेंगे  कि  :

 मद्रास  राज्य  के  कितने  शहरों  में  गंदी  बस्ती  हटाने  की  योजना  लागू
 की

 गयी  है  ;

 उस  योजना  के  अधीन  प्रभी  तक  कितने  मकान  बनाये  जा  चुके  हैं  ;  शर

 ata  सरकार  ने  कितना  अंगदान  दिया  है
 ?

 श्रावास  site  संभरण  मंत्रो  (aut  मेहर  चन्द  :
 मद्रास  सरकार  ने

 प्रभी  तक  मद  तिरूचि  तिरुनेलवेली  कौर  तंजौर  के  साथ  शहरों

 में  गन्दी  afer  हटाने  की  परियोजनाओं  ar  लिए  मंजूरी  दी  है  ।

 २३८  मकान  कौर  REE  PH  प्त  भूखंड  |

 गंदी  बस्तियां  हटाने  की  योजना  म  झ्र धीन  निर्धारित  धन  देने  की  प्रथा  के  अनुसार

 केन्द्रीय  सरकार  इस  योजना  थ  अधीन  किये  गये  isa  खच  a  तीन  चौथाई  १  बराबर  वित्तीय

 सहायता  देती  है  ।  तक  १२२.  ६८  लाख  रुपये  की  facia  सहायता  दी  जा  चुकी  है  ।  यह  सहायता

 उस  खर्चे  पर  आधारित
 है

 जो  मंजूरशुदा  मकान  बनाने
 लिए  कौर  जो  मकान  बनाये  जा

 चुके
 उन  पर

 किया
 गया  है  ।

 डा
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 नेपाल  hag  wean कि द द के क दी दिय

 1२१३१  श्रीमती  विमला  देवी  क्या  प्रधान  मंत्री यह  बताने  की
 gaT  करेंगे कि

 क्या  पिछले  महीने में  जिला  चितवन  में  उपद्रवों  के  कारण  नेपाल  स्थित  कोई

 भारतीय  निवासी  पीड़ित  हुए  थे  ;

 (a)  यदि  तो  उनकी  संख्या  कितनी  थी  ate  वे  किन  परिस्थितियों  में  पीड़ित हुए  थे  ;
 कौर

 उनका  संरक्षण  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गयी  ?

 मंत्री  तथा  वेदेदिक-कार्य  मंत्री  तथा  अणुशक्ति  मंत्री  जवाहरलाल  :

 नेपाल  में  बिकना
 थोरी

 में  कभी  हाल  में  जिन  उपकरणों
 के  होने  की

 सूचना
 |  मिली है  ;  उसमें

 कोई  भारतीय  निवासी  पीड़ित  नहीं  हुए  थे  ।

 अर  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 मालिकों  से  बकाया  भविष्य  निधि  wearers

 1२१३२
 |  श्री  काशीनाथ पांडे

 श्री  मूल  चन्द दुबे

 क्या  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करण  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  मालिकों  ने  अपना  हिस्सा  तथा  कर्मचारियों का  भविष्य  निधि

 अदनान  सरकार  को  नहीं  दिया  है

 यदि  तो  राज्यवार  उनसे  कितनी  रकम  बकाया  है  ;  शर

 उन  मालिकों  के  खिलफ  क्या  कार्यवाही  करने  का  सरकार  का  विचार है

 योजना
 तथा  श्रम  रोजगार

 मंत्री
 :

 जी  हां  ।

 विवरण  सभा  पटल  पर
 रखा  जाता  परिशिष्ट  ३,  शन बन्च  संख्या  ४६]

 इनमें  से  अधिकतर  मामलों  में  प्रतियों  श्रौर/श्रथवा  वसूली  कारवाई  क  तौर  पर  कानूनी

 कार्रवाई  की  गयी  है  ।

 चीनी  मारी  बोर्ड  की  सिफारिशों  लाग  करन  के  लिए  समिति

 1२१३३.  श्री  काशीनाथ लभ  :  क्या  श्रम  कौर  रोजगार मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मजूरी ats  )  की  सिफ़ारिशों  लागू  करने  की  प्रो  ध्यान  देने  के  लिए  प्रत्येक

 राज्य  में  समितियां  बनायी  जा  चुकी  हैं  ;  ग्रोवर

 यदि  तो  इन  समितियों  ने  अब  तक  कितने  झगड़े  निबटाये  हैं
 ?

 श्रम  कौर  रोजगार  मंत्रालय  में  शम  मंत्री  (sit grat) : :  उपलब्ध  जानकारी  के

 भ्रनुसार
 पंजाब  कौर  उत्तर  प्रदेश  की  सरकारों  ने  चीनी  मजूरी  बोर्ड  की  सिफारिशों को

 कार्यान्वित  करने  सं  उत्पन्न  होने  वाले  विषयों  का  विवेचन  करने  के  लिए  समितियां  कायम  की  हैं  ।

 किण
 इन

 मिति  नें

 ह

 विहार
 में  १८  झगड़े प्रौर  पंजाब  में  १२  झगड़े  निबटाये हैं  ।

 मूल  अंग्रे  जी  में
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 किराया-खरीद  योजना  के  घिन  महीनों  की  सप्लाई

 1२१३४.
 _  थो

 मणियंगाडन

 ग  थी  दी०  च०  फार्मा

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या
 यह  सच  है  कि

 किराया-खरीद
 की  यो  जना  के

 अधीन  मशीनों के  लिए  gta

 कतारों को  मशीनें  नहीं  दी  गई  हैं  ;

 rar  यह  भी  सच  हैं  कि  अधिकतर  आ्रवेदनकर्तास्रों  ने  मशीनों  की  लागत  का  दस

 प्रतिशत  जमा  भी  कर  दिया  है  ;  कौर

 यदि  तो  राज्य  वार  झ्रावेदनकर्ताओं  का  ब्यौरा  कया  है  जिसके  अधीन  १०  प्रतिशत

 रकम  एक  साथ  पहले  ही  जमा  कर  दी  गयी  थी  ?

 तथा  उद्योग  स्वत्रालय में
 में  उद्योग  मंत्री  से  विवरण

 संलग्न है

 विवरण

 ३१  १९६६२  तक  राष्ट्रीय  लघ  उद्योग  निगम  ने  २६,०३६  मशीनों  के  लिए

 आवेदनपत्र मंजूर  किये  थे  ।  इन  में  से  १०,८५१  मशीनों  के  लिए  काडर  दिये
 जा  चुके  हैं

 ६,०४१  watt  दी  जा  चुकी  हैं  ।

 निगम  के  नियमों  के  aaa  लाइसेंस  के  लिए  आवेदन  करने  से  या  बार्डर  देने

 से  पहले  छोटे  उद्योग  के  उद्योगपति  को  पेशगी  एक  रकम  जमा  करती  पड़ती  है  ।  यह  रकम

 पत्र  के  कुल  मूल्य  पर  निर्भर  होती  हैं  ।  ५०,०००  रुपये  तक  के  आवेदनपत्रों के  मामले  मशीनों  के

 मूल्य का  १०  प्रतिशत  ५०,०००  रुपये  से  अधिक  के  मामले  ३०  प्रतिशत  इकट्ठा  किया  नाता

 है  जहां  डिलिवरी  तीन  weal  के  बाद  होती है  वहां  पेशगी  रकमों  की  दरें  उपयुक्त  रकमों  के  अधीन

 होनी है  ।

 जानकारी  उपलब्ध  नहीं  यह  समझा  भाता  है
 कि

 यह  झांकने  इकट्ठे करने  में  जो

 मेहनत  करनी  होगी  वह  प्राप्त  होने  वाले  परिणामों  के  अनुरूप  नहीं  होगी  ।

 रहन  सहन  का  बढ़ता  हुआ  ्

 1२१३५.  श्री  परज  धनी  चक्रवर्ती  :  कया  श्रम  कौर  रोजगार मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 कि  क्या  यह  मालूम  करने  के  लिए  कि  बढ़ती  हुई  कीमतों  के  कारण  कर्मचारियों  की  वास्तविक

 आमदनी  पर  क्या  पड़ा  कोई  व्यापक  सर्वेक्षण  करने  का  सरकार  का  विचार  है
 ?

 योजना '  तथा  श्रम  ate  रोजगार  मंत्री  निदा  )
 :  मजदूरी  भुगतान  शभ्रधिनियम  शौर

 खान  afiatrara  के  seta का  रखानों  कौर
 खानों  मे  नियुक्त  व्यक्तियों  की  कुल  श्राय

 वास्तविक

 वि ee  ee
 mae  सूचनांक  इकट्ठे  किये  जा  रहे  हे  ।  कोई  विशेष  सर्वेक्षण  झ्रावश्यक

 नहीं

 मल  भ्रंग्रेजी  में
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 1२१३६.  थ्रो  Wo  सि०  सहगल
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 की  कृप

 करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  छपाई  उद्योग के  सामने  बड़ी  भारी  कठिनाई है  ;

 यदि  तो  क्या  वह  इस  निश्चय  के  कारण  है  कि  सक्रिय  लघु  उद्योग  निगम

 खरीद  योजना  के  प्रधान  मशीनों  की  सप्लाई के  लिए  आवेदनपत्र  मंजूर न  करे  ;

 क्या  यह  सच  है
 कि

 मुद्रकों
 को

 प्रख्यात
 की

 वही  सुविधाएं  नहीं  मिल  रही  हें  जो

 पत्र  प्रतिष्ठानों को  दी  जोती  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  छपाई  उद्योग  की  कठिनाई  दूर  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का  सरकार

 का  विचार  है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  से  विवरण

 संलग्न
 औ  ?

 bcd

 विवरण

 कौर  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  को  उधार  खरीद  के  आधार  पर  छपाई  की  मशीनों

 की  सप्लाई के  लिए  आवेदनपत्र  मंजूर  करने  की  अनुमति  न  देने  के  निश्चय  के  विरुद्ध  सरकार  को

 कई  अभ्यावेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  हैं
 ।

 सरकार  यह  नहीं  समझती
 कि

 इस  निश्चय
 के  कारण  छपाई

 उद्योग  को  कोई  बहुत  बड़ी  कठिनाईयों  की  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।

 ऊंची  किस्म के  मुद्रकों  ate  समाचार  प्रतिष्ठानों को  वास्तविक

 उपभोक्ता
 ”

 के
 तौर  पर  सीधे  आयात  करने  की  एकसी  सुविधाएं  दी  जाती  हैं  ।  जिन  मुद्रकों  को

 क्वालिटी  प्रिंटर्स  नहीं  समझा  जाता  उनके  जरूरतें  पूरी  करेने  के  लिए  सुप्रसिद्ध  श्रायोतकों  को

 कोटा  दिया  जाता  है

 प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता

 राष्ट्र में  कताई  मिल

 1२१३७.  श्री  चंद्रिका  :  वाणिज्य  उद्योग  मंत्री  ag  बताने  की  कृप

 करेंगे  ्

 क्या  मंसुर  राज्य  ने  रायचुर  में  एक  कताई  मिल  चालू  करने  के  लिए  लाइसेंस देने

 की  कोई  सिफारिश की  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  कया  mare  मंजूरी दी  गयी  है  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री
 सुभाष

 :

 मैसूर  सरकार  ने  रायचूर  में  एक  सहकारी  कताई  मिल  स्थापित  करने  के  लिए  लाइसेंस  देने

 की  सिफारिश की  है  ।

 जी  नहीं  ।  मसूर  सरकार  से  कुछ
 बातों  के  स्पष्टीकरण |  कें  रण  मांगा

 गया  है  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 वायदे के  सौदे

 ,

 1२१३८

 श्र

 याज्ञिक :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 (*)  क्या यह  सच  है
 कि

 अना
 ज

 तेल  कौर  अन्य  खाद्य  के  सट्टा  व्यापार  से  कीमतें  बहुत

 ऊंची  बढ़  जाती  हैं  ;

 यदि  तो  देश  में  ऐसा  सट्टा  व्यापार  रोकने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का  सरकार

 का  विचार है  ?

 all तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री
 च्

 .  be  :

 जी  नहीं  ।  श्रनाज  ate  कई  दूसरी  खाद्य  sega  के  सट्टा  बाजार  व्यापार  पर  भी  पाबन्दी  है  ।

 बरन  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 दिल्ली  में  पानी  को  wat

 1२१३८.  श्रीमती  सावित्री  निगम  :
 क्या  श्रीवास  ate  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  वर्ष  ११३४  में  दिल्ली  में  बनाये  गये  पम्पिंग  स्टेशन  टूट  फूट  गये  हैं  या

 भ्र पर्याप्त  हैं  जिसके  परिणामस्वरूपਂ दिल्ली  कौर  नई  दिल्ली  में  सरकारी  तथा  गैर-सरकारी वालों

 के  लिए  पानी  की  बहुत  कमी है  ;

 इन  बागों  को  पर्याप्त  पानी  देने  के  लिये  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 है  ताकि  दाहर  की  वनस्पति  नष्ट  न  हो  कौर  इस  प्रकार  राजधानी  की  सुन्दरता  समाप्त  न

 श्रीवास  श्र  संभरण  मंत्री  मेहर  चन्द  :  कौर

 में  पम्पिंग  स्टेशनों  में  टूट  फूट  नहीं  हुई  है  ।  दिल्ली  site  नई  दिल्ली  में  कच्चे
 पानी

 की  कमी  नदी

 का  बहाव  बदल  जाने  से  हुई  है  जोकि  पूर्वी  किनारे  के  की  कौर  हो  गया  है
 |  इस  परिवर्तन के  बाद

 हर  वर्ष  गर्मियों में  पश्चिमी  किनारे  पर  पम्पिंग  स्टेशनों  के  काम  करन  के  लिए  पानी  कम  होता है

 पानीਂ  लाने  वाली  धार  की  निरन्तर  खुदाईसे जोकि  आजकल हो  रही  कच्चे  पानी  की  हालत  में

 सुधार  हुआ  है
 |  फिर  भी  यह  अस्थायी  प्रबन्ध  है  ।  इस  समस्या  का  स्थायी हल  खोजने

 का  सरकार के  विचाराधीन  है  ।

 विद्रोही  arial  का  आक्रमण

 1२१४०.  थी  प्र०  चल
 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  यह  सच  है  कि  १५०  विद्रोही  नागाओं  के  एक  सशस्त्र दल  ने  लगभग  २६
 अप्रैल

 १६६२  को  एन०  सी०  पहाड़ियों  में  ना चंग जगल  गांव  पर  आक्रमण  किया  कौर  दो  वन  सवारियों

 को  उठा  ले  गये  ;

 यदि  तो  यदि  इस  दुर्घटना  में  कोई  मृत्यु  हुई  तो  कितने  व्यक्ति  मारे  गये  ;

 कौर

 वन  सवारियों  को
 छुड़ाने

 के  लिए  क्या
 कार्यवाही

 की  गई  है  !

 aon  wre,

 प्रंग्रेजी  में
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 मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री  तथा  अणु  शक्ति  मंत्री  जवाहरलाल  :

 २६  १९६२  को  विद्रोही  नागाओं  ने  aaa के  कछार  जिले  में  नाचंगजाल  गांव  पर

 आक्रमण  किया  ate  दो  ग्रामवासियों  का  अपहरण  कर  ले  गये  ।  saga  व्यक्ति  वन-सन्तरी

 नहीं  थे  |

 शर  नागाओं  ने  पूर्वी  पाकिस्तान  जाने  से  पहले  २६  १९६२  को  दोनों

 श्रुत  व्यक्तियों  को  छोड़  दिया  था  |  एक  विद्रोही  नागा  जो  आक्रमण  में  शामिल  पकड़  लिया

 गया है  ।

 केरल  के  हज  यात्री

 1२१४१  थ्रो  कोया  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 पिछले  पांच
 वर्षों

 में  प्रति  वर्ष
 केरल

 कितने  तीथेयात्री हज  करने  जाते

 मकका  में  उन्हें  कितने  की  अनुमति है  ;

 क्या  सरकार  को  विदित  है  कि  मौल्लिमों
 ”

 के  एकाधिकार  के  कारण  केरल  के

 हाजियों  को  बड़ी  कठिनाई  व  परेशानी  होती  है  ;

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार का  क्या  का्यवाही करने का करने  का

 है  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-काय  मंत्री  तथा  श्रण  शक्ति  मंत्री  जवाहरलाल  :

 १९५७  ८्२६

 ge4s  १२२७

 PELE  १४०४

 १६६०  PAR

 १९६१  R19 EY

 शौर
 के  एकाधिकार के  कारण  केरल के  हाजियों  को  निकट  भूत

 में  हुई  कठिनाइयों को  कोई  शिकायत  नहीं  आई  ।  फिर  भीं  भारत  सरकार  को  विदित  है  कि

 भारतीय  हजयात्रियों  में  एक  भावना  है  कि  उन्हें  सउदी  मौलिक  स्वयं  चुनने  का  अधिकार

 दे  ।  मौल्लिमों को  बदलने  की  प्रथा  के  एकाधिकार  के  प्रश्न  पर  ant  कार्यवाही  हो  रही

 है ।

 चाय  विपणन  के  लिये  भारत-ब्रिटेन  सहयोग

 TRIER.  डा०  रोनेन  सेन  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग
 मंत्री यह

 बताने
 की

 कपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  चाय  के  क्रय-विक्रय  व्यापार  के  लिए  एक  area-fada  सहयोग

 बनाया है

 यदि  तो  सहयोग  करने  वाली
 भारतीय  ate  ब्रिटिश

 फर्मों  के  क्या  नाम  हैं  ;

 मूल  sist  में
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 दी

 क्रय-विक्रय  व्यापार  के  लिए  विदेशी  पूंजा  के
 प्रयोग की  अनुमति  किन  कारणों  से

 गई  है  ;

 क्या  उक्त  फर्म  ने  सरकार  से  वित्तीय  सहायता  मांगी  है  ;

 \
 }  क्या  सरकार  दलकम  को  ऋण  इरादी  के  रुप  मे  वित्तीय  सहायता  देने  पर  विवार  कर

 रोक

 यदि  तो
 सहयोग

 में  ब्रिटिश  पूंजी  के  व्याज  की  क्या  ad हैं
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई

 श्रीमान्  चाय  के  पैकेट  बनाने  तथा  भारत  शर  विदेशों  में  बेचने  के  लिए  एक  कम्पनी

 स्थापित  करने  के  लिए  उक्त  सहयोग  बनाने  की  अनुमति  दी  है  ।

 बम्बई  के  dad  eTet  इन्डस्ट्रीज  एण्ड  को
 ०

 कौर  कलकता  के  dad

 जेम्स  फिनले  एण्ड  लिमिटेड  जिसकी  संगठन  ब्रिटेन  में  हना  था  ।

 देश  में  उपयोग  के  लिए  अपमिश्रित  चाय  का  विक्रय  रोकने  में  सहायता  देने  के  लिए

 at  अधिक  चाय  के  पैकटों  के  निर्यात से  श्रमिक  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  करने  के  लिए  सहयोग  का  प्रबन्ध

 किया  गया  था  ।  विदेशी  कम्पनी  को  धरी  को  गई  समान  पूंजी  से  केवल  we  प्रति  शत

 जायेगा  |

 ate  sara  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते  |

 विद्रोही  ara

 1२१४३.  श्री  हेम
 अरूसा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  होल  में  नागा  विद्रोहियों  ने  बर्मी  साम्यवादी  विद्रोहियों  की  सहायता

 से  चीनियों  के  साथ  संबंध  स्थापित  कर  लिया  हैं  ;  रोक

 क स
 यदि  तो

 यह
 एक  कें  हैं  शौर  उनकी  प्रतिक्रिया  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की

 गई  ठ
 >  9

 प्रधान  मंत्री  तथा  बेदेशिक-कार्य  मंत्रो  तथा  श्री  शाक्ति  मंत्री  (at  जवाहरलाल

 सरकार  को  ऐसी  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 seat  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 MAA  में  कागज  का  कारखाना

 VLVS  श्री  चंडक  :.  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या यह  सच  है  कि  area  जिला  बेतुल  प्रदेश  )  में  कागज़  बनाने  का  कोई

 कारखाना  खोला  जा  रहा  है
 |

 यदि  तो  क्या  यह  कारखाना  सरकारी  क्षेत्र  में
 खोला

 जा  रहा  है
 या  गैर-सरकारी

 क्षेत्र  wt

 ब द  tat  में
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 यदि यह  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  खोला  णा  रहा  तो  इसका  लाइसेंस  किसे  कौर

 दिया  गया  हैं  ;  कौर

 (7)  इस  योजना  की  रूपरेखा  क्या  ह ै?

 :  से वाणिज्य  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  कौने नंगो )
 उद्योग

 एवं  १९४५१  कें  श्रन्तगंत  श्रामंला  जिला  मध्य  प्रदेश
 मे

 कागज  की  मिल  खोलने  के  लिए  कोई  लाइसेंस  नहीं  दिया  गया  हैं  ।  मैसेज  भ्रोरियण्ट  पेपर  मिल्स

 नामक  एक  प्राइवेट  पार्टी  के  लिए  जिला  मध्य  प्रदेश  में  एक  कागज  मिल  खोलने

 लाइसेंस  १२  PEXE  को  मंजूर  किया  गया  है  ।  इस  मिल  की  उत्पादन

 ¥G,000  टन  कागज  तथा  गत्ता  प्रतिवर्ष  तैयार  करने  की  होगो  |

 रबड़  बोर्ड  में  बेसन-क्रम

 1२१४५.  श्र  मणि यं गाडन  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  २८  १९६१  के

 अतारांकित प्रदान  संख्या  २६२३  के  उतर  Cf  सम्बन्ध  मे  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  बीच  रबड़  बो  ने  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  के  ware  बोडे-कमेंचारियों

 के  वे  तन-क्रमों  में  संशोधन  करने  के  प्रस्ताव  रखे  हैं  ;

 क्या  प्रस्ताव सारे  कर्मचारियों  के  बार  में

 क्या  सरकार  नें  सारे  प्रस्ताव  स्वीकार  कर
 लिये

 Far  कर्मचारियों  का  संशोधित  बेसन-क्रम  लागू  हो  गया  है  ;

 (=)  क्या  सरकारी  कर्मचारियों  का  मंहगाई  भत्ता  बढ़ाने  का  सरकार  का  हाल  का  निश्चय

 रबड़  ats  कर्मचारियों  पर  लागू  किया  wat

 क्या  किसी  श्रेणी  के  कर्मचारियों  का  वे  तन-काम  संशोधित  नंहीं  किया  गया  है  ale  न  ही

 उन्हें  बढ़ा  डे  मंहगाई  भत्ता  दिया  गया  कौर

 यदि  तो  इस  फ  यदा  का  ed  हैं  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई  :  से

 रबड़  बोर्ड ने  अपने  कर्मचारियों के  वेतन-क्रम  संशोधित  करने के  प्रस्ताव  किये  थे  कौर  वेतन

 आयोग  की  सिफारिशों  पर  सरकार  के  निश्चय  के  अनुसार वे  तन-क्रमों  स़्वाधीन  करने  के  कुछ

 मामलों  को  छोड़  कर  दे  दिये गये  हैं  ।  संशोधित वे  तने-क्रम  Q-19- 2RYE  से  प्रभावी हैं  ।  बाकी  कुछ  मदों

 के  वेतन-क्रम  के  संशोधन  का  रन  विचाराधीन है  ।  मंहगाई  भत्ता  बढ़ाने  का  सरकार को  हाल  का

 निश्चय  भी  रबड़  as  कर्मचारियों  पर  लागू  कर  दिया  गया  है  ।

 maa  में  काफी  ats  का  क्षेत्रीय  कार्यालय

 1!  २१४६.  श्री  मणिसंगाडन  :  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  क़ी  क्षा  करेंगे

 कि

 क्या  HISTA  में  काफी  बोर्ड  के  विपणन  विभाग  का  क्षेत्रीय  कार्यालय  बन्द  करने  का

 कोई  प्रस्ताव  है  :

 यदि  at,  तो  इस  के  क्या
 कारण  ee जन  नर

 aaa  में



 २५९०  लिखित  उतर
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 क्या  कायम में  कार्यालय के  बन्द  होने  के
 कारण

 कालीकट  क्षेत्रीय  कार्यालय  में  कार्य

 बढ़  गया

 कोट्टयम के  कितने  कर्मचारी  वहां  के  कार्यालय  बन्द  होने  से  नौकरी से  हटा  दिये  जायेंगे  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय
 में  पन्त  राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  सन भाई  से

 (7)  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  यथासमय  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 काफी  ats  क  अधिकारियों  की  विदेशी  यात्रा

 1२१४७.  श्री  मणियंगाडन  :  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 पिछले
 दो

 वर्षों  में  काफी  चोडे  के  अधिकारियों  की  विदेश  यात्राओं  पर  कितना व्यय  उग्रा

 विदेश  arama  का  क्या  फल

 क्या  विदेशों  में  इन  अधिकारियों द्वारा  किया  गया  कार्य  भारतीय  दूतावास  के  व्यापार

 सवारियों  द्वारा  नहीं  किया  जा  सकता  कौर

 इन  अधिकारियों ने  किस  किस  की  यात्रा  की  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  भझ्न्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  (sit  मनु भाई
 :  (*) )

 "१९,१७९ ८  Ro l

 से  पिछले दो  ae  में  काफी  ats  के  दो  प्रतिनिधिमंडलों ने  विदेश  यात्रा  की  ।

 में  काफी
 te

 के  उप-निदेशक
 को

 पश्चिम  श्रमिक  के  आइवरी  तट  पर  अबिदजान  में

 Fee
 ०

 में  खाद्य  तथा  कृषि  संगठन  द्वारा  बलाई  गई  काफी  उत्पादन  तथा  परिष्करण  संबंधी
 प्रथम

 टैक्नीकल  मीटिंग  में  भाग  लेने  के  लिये  भेजा  गया  था  ।  इस  में  दुनिया  भर  के  प्राविधिक  विशेषज्ञों  नें

 भाग  लिया  था
 ।  कान्फ्रेंस

 ने  काफी
 उत्पादन  के  अनेक  टैक्नीकल  पहलुओं  जेसे  पौदों

 की
 पौद  पौदे  क़ी  शादी  विचार  किया  ।  इससे  काफी  के  श्रनुसन्घान

 विभाग  को  काफी  उद्योग  की  अनेक  समस्याओं  का  समाधान  करने  के  लिये  संसार के  काफी  उगाने

 वाले  aia  उन्नतिशील  क्षेत्र  में  अपनाये  गये  ढंगों  की  सीधी  जानकारी  प्राप्त  करने  का  मौका  मिला  |

 जानकारी  बात  ध्यान  में  रख  कर  प्राप्त की  गई  कि  उन्हें  यथासंभव  रूप  में  अपने  यहां  भ्र पना या

 जाये  ।

 दूसरा  प्रतिनिधि  जिस ने  काफी  ats  के  सभापति
 ate

 मुख्य  काफी  विपणन  अधिकारी

 पश्चिमी
 स्वीकार  खण्ड  कौर  इटली  की  PER  में

 यात्रा

 की  ।  यात्रा  का  उद्देश्य  इन  देशों  में  विपणन  स्थितियों  का  अध्ययन  काफी  का

 निर्यात  बढ़ाने  के  मार्गो पाय
 इरादी  विदेशों

 में  महत्वपूर्ण  काफी  कम्पनियों  को  ats  की  विपणन

 नीति  बताना  श्र  कुछ  गलतफहमियां  दूर  करना  था
 ।  इन  उद्देश्यों  की  प्राप्ति

 में  पर्याप्त  सफलता
 मिली ।

 थ ७»...  KN  क
 जिन  उद्देश्यों  से  दोनों  प्रतिनिधिमंडल  विदेश  भज  गय  थ  एस  थ  कि  काफी  ae  के  ऐसे

 अघिकारियों  द्वारा  संबंधित  देशो  में  कार्य  स्थल  पर  ही  विचारविमर्श  करने  ate  व्यक्तिगत सम्पर्क

 बिना  प्राप्त  नहीं  हो  सकते
 थे

 जिन्हें
 विषय  की  पूरी  जानकारी हो  ate जो  पैदा  होने  वाली

 बातों

 पर  निश्चित उत्तर  दे  सकें
 SE  er

 at  अंग्रेज़ी  में
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 पंजाब  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  म  रेडियों  सेट

 1२१४८.  थ्री  दी०  चे  शर्मा  :
 कया  सुचना  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 किः

 वर्ष  १६६१-६२  में
 केन्द्रीय  सरकार

 की
 सामुदायिक  श्रव्व  योजना  के  श्रन्तगंत  पंजाब

 के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कितने  रेडियो  सैट  दिये

 क्या  सरकार  को  विदित  है  कि  इस  योजना  के  अंतगर्त  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  दिये
 गये

 बड़ी

 संख्या में  रेडियो  सेट  aware पड़  at

 यदि  तो  उन  की  देख  रेख  करने  का  कोई  प्रबन्ध  नहीं  है
 ?

 सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  ब्०  गोपाल
 केन्द्रीय  सरकार

 की  सामुदायिक

 श्रव्य  श्रमिक  सहायता  प्राप्त  योजना  के  4.0  वर्ष  १९६१-६२  में  पंजाब  सरकार  को  ४५
 oc

 दायिक  रेडियों  ae  दिये गये  |

 वर्ष  gy  o-& 4  के अन्त तक तक  आधिक  सहायता  प्राप्त  योजना  के  श्रन्तगंत  केन्द्रीय

 सरकार द्वार  दिये  गये  ७८८४५  सेटों  में  से  ६९  az  के  बारे  में  राज्य  सरकार  ने  बेकार  होने  क्रि

 सूचना  दी
 है  कि  वे  सैट  ३१  PERN  तक  बेकार  हो  गये थे

 उन  को  दिये  गये  रेडियो  पटों  की  उचित  देख  रेख  के  लिये  राज्य  सरकार का  संधारण

 संघ  है  ।  सामुदायिक  रेडियो  के  स्थापन  प्रौढ़  देख  रेख  का  सारा  उत्तरदायित्व राज्य  सरकार

 पर  हैं  ।

 पंजाब  के  लिये  वार्षिक  ade

 VLE.  श्री  दी०  | हू ०  कया  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 १९६  ०-६१  १९६१-६२  में  पंजाब  की  योजनाओं के  लिये  कितना  विधिक

 प्रावधान  गया  ;

 प्रत्येक  उपरोक्त  वर्षों  में  कितना  घन  व्यय  gar;  ्र

 कितने  प्रतिशत  कार्य  gar
 ?

 योजना  तथा  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  :  से  १६६०-६१  में

 ३६  ४
 करोड़  के  स्वीक्नात  व्यय  में  से  ३४  .  ८

 करोड़  रुपये  व्यय  हुए  प्रौढ़  १९६  १-६२  में  श्राय  व्ययक

 में  ३८  ,८.  करोड़  रुपय  का  उपबन्ध  था  ।  वास्तविक  व्यय  के  आंकड़े  प्रभी  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 भारतीय  बाइसिकलों  शादी के
 लिये  ईरान  की  मांग

 1२१४०.

 श्री  dto  Wo  शर्मा
 :

 कया  वाणिज्य  तथा  मंत्री  यह  बताने  क़ी  कपा  करेंगे

 कि

 _  क्या  भारतीय  बाइसिकलों
 शर  सिलाई  को  मशीनों  की  ईरान  क़ी  कोई  मांग  प्राप्त

 ठा

 यदि  तो
 उस

 का  क्या  ब्यौरा  है  भ्र ौर  उन  का  संभरण
 करने

 के  लिये  क्या  कार्यवाही

 की  गई
 शौर

 भारतीय  सिलाई
 की

 मशीनों  कौर  बाइसिकलों  के  लिये  एशियाई  देशों  में  मांग  का  पता

 लगाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की
 गई  हू  या  क्या  की  जायेगी  ?

 er

 मूल  परं ग्रेजी  में
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 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई  :

 are  समय  समय  पर  व्यापारियों
 क

 मांग  प्राप्त  होती  हैं  ।  निम्न  भ्रांकड़ों  से  वर्ष  PEK O~ HY

 PERM—ER  में  ईरान को  निर्यात  की  गई  बाईसिकलों  तथा  सिलाई  की  मशीनों  कीं  संख्या  कौर

 मूल्य का  पता  लगता हैं  :
 tee  वता पा

 बाइसिकिल  शौर  उन  के  पुर्जे

 मूल्य संख्या
 क en  ee es  a  एसएन  4  नफर

 FER  oq  AX ०
 000

 १२०  €,  ००० PER L——ER

 सिलाई  मशीनें

 REX O-  ०--६१  २९३  2,000

 PER Y-—-ER  १९६२  GXo  X€,  ०००

 हमारे  इंजीनियरी के  सामान  में  साइंकिलें  ate  सिलाई  की  मशीनें  शामिल

 के  लिये  एशियाई देशों  में  मांगे  पैदा  करने  के  लिये  निम्न  कार्य  किये  गये
 :-

 है
 सरकार ने  निम्न  एशियाई  देशों  में  मांग  सर्वेक्षण  किया  है

 :---

 वस्तु  देश  जहां  sw

 इंजीनियरी  सामान  इराक

 इसिकिल  मलाया  नाथ  सारावाक

 शर  रसल

 3  सिलाई  को  मशीन  नार्थ  बर्क  रा  गर्क
 ne  aoe  _

 २.  इंजीनियरी  सामान  निर्यात  संवर्धन  परिषद्  ने  निम्न  एशियाई  देशों  में  इंजीनियरी  सामान

 में  are  सिलाई  की  मशीनें  शमिल  की  मांग  का  पता  लगाने  के  लिये  सर्वेक्षण

 किये

 सिंगापुर  wie

 दक्षिण  हांगकांग

 कौर  मिश्र  |

 इंजीनियरी  समान  संविधान  परिषद्  ने  भ्र भी  तक  कुल  €  व्यौपार  प्रतिनिधिमंडल भेजे

 art  उन  में  से  ६  एशियाई  देशों  में  थे  ;

 ४.
 इंजीनियरी  give  ने  निम्नलिखित एशियाई  देशों  में  wad  विदेशी  यं  और  साथ  सें

 प्रदान  कक्ष  खोले  हैं

 बर्मा  (  ),  मिश्र  )  ||

 ५.  इंजीनियरी  सामान के  निर्मितियों  को  भ्रन्तर्राष्ट्रीव  व्यापार  मेलों  प्र  प्रदर्शनियों

 में  भाग  लेने  सुविधायें देती  हैं  ।

 अंग्रेजी  में
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 विदेश  स्थित  भारतीय  दूतावासों  में  मद्य-निबंध

 RW  श्री  प्रकादावोर  शास्त्री  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विदेश  स्थित  भारतीय  दूतावासों  में  काम  करने  वाले  भारतीय  अधिकारियों  के  लिए

 सरकार  द्वारा  मान्य  मद्य-निषेध  नीति  का  पालन  करना  शभ्रावश्यक

 यदि  तो  वे  किस  भ्रंश  तक  उसका  पालन  करते  कौर

 क्या  मद्य-निषेध  की  नीति  के  पालन  के  सम्बन्ध  में  उन्हें  कोई  निदेश  दिये  गये  हैं
 ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वेदेदिक-कायं  मंत्री  तथा  श्रमशक्ति  मंत्री  जवाहरलाल  से

 विदेश  स्थित  भारतीय  मिशनों  में  काम  करने  वाले  समस्त  भारतीय  पदाधिकारियों का  ध्यान

 भारत  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  Aa-fageyr  नीति  की  कौर  भ्रार्काषित  किया  गया  है  ।  गणराज्य  दिवस  शादी

 औपचारिक  समारोहों  में  निमंत्रित  अतिथियों  का  सत्कार  मदिरा  से  नहीं  किया  जाता  ।  म्रनौपचारिक

 समारोहों  में  जहां  स्थानीय  रस्म-रिवाज़  अथवा  TATA TT:  सामाजिक  प्रचलन  के  अनुसार  मदिरा  से

 अतिथियों  का  सत्कार  करना  आवश्यक  वहां  मिशनों  के  भ्रध्यक्षों  को  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  झपने

 विवेक  से  काम  लें  ।  हमारे  अधिकारी  इन  weal  पालन  करते  हैं  ।

 नेफा  में  व्यापक  रिक  फसलों  की  खेती

 1२१५२.  श्री  प्र०  चं०  बुरा  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नेफा  में  व्यापारिक  फसलों  की  खेती  को  गहन  बनाने  की  कोई  योजना

 यदि  at,  तो  प्रोग्राम  में  शामिल  की  गई  फसलों  के  क्या  नाम  कौर

 योजना  की  कार्यान्वित  में  कितनों  प्रगति  हुई  हैं  ?

 ait  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कायम  मंत्री  तथा  श्रमशक्ति  संघी  SITET  :

 ऐसी  कोई  योजना  नहीं  है  परन्तु  इलायची  कौर  कुछ  दवाओं के  पौदे  जैसी  फसल  जहां  भी

 सम्भव  होता  है  उगाई  जाती  हैं  ।

 कौर  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 जम्मू  TAT  काहनौर  में  चानो-मिट्टी  के  शादी  बनाने  कए  करना

 1२१५३.  श्री  सेनानी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जम्मू  तथा  काश्मीर  राज्य  में  चीनी-मिट्टी  के  बर्तन  शादी  बनाने  का  एक  कारखाना

 खोलने  के  लिए  मशीन  का  आयात  करने  के  लिए  कोई  प्रार्थनापत्र  मिला '

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  Bayt  सूत्रों  कान नगों  ):  श्रीमान ।

 ः  ह  ला प्रदान
 उत  ee  —— ee  ि

 मूल  wast  में
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 पुनर्वास  की  प्रगति

 BWA.  :  कया
 श्रीवास शर

 संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 (*)  श्री  तक  के  पुनर्वास  के  काम  की  प्रगति  की  जांच  करने  के  लिए  क्या  सरकार कोई  मशीनरी

 स्थापित  करना  चाहती  कौर

 यदि  तो  उसका  रूप  क्या  होगा ?

 श्रावास ate  संभरण  मंत्री  मेहर  चन्द
 :

 जी  नहीं  ।

 प्रदान  नहीं  उठता  ॥

 मजदूर  कौर  मालिकों  के  बीच
 सम्बन्ध

 VAY.  श्री  बाल्मीकी  :  क्या  श्रम  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  किस-किस  राज्य  ने  मजदूर-मालिक  सम्बन्ध  सुधारने  की  दिशा  में  त्रिपक्षीय  दल  बनायें

 तौर

 इन  प्रयत्नों  की  सफलता  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं
 ?

 योजना  तथा  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  त्रिपक्षीय  संस्थायें  जैसे  कि  श्रम

 सलाहकार  प्रौद्योगिक  सम्बन्ध  इत्यादि  सब  राज्यों  में  स्थापित  की  भा  चुकी  जम्मू

 काश्मीर  के  बारे  में  सुचना  कभी  प्राप्त  नहीं  है  ।

 ये  संस्थायें  राज्य  सरकारों  करा  स्थापित  की  गई  हैं  कौर  पूर्ण  रूप  से  राज्य  क्षेत्राधिकार

 के  भ्रन्तगंत  काम  करती  हैं
 ।

 इसलिये  उनके  यथार्थ  कायें  के  बारे  में  सूचना  प्राप्त  नहीं  है
 |

 रेडियो  स्टेशन

 श्री  प०  सि०  चौधरी  :

 1२१५६.
 र्

 श्री  दलजीत  सिंह  :

 कया  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तीसरी पंच  वर्षीय  योजना  में  कितने  रेडियो  केन्द्र  खोलने  का  विचार

 कितने  विद्यमान  रेडियो  केन्द्रों  की  क्षमता  बढ़ाने  का  विचार

 रेडियो  केन्द्र  खोलने  के  लिए  स्थान  किस  सिद्धान्त  पर  चुना  जाता

 इस  बारे  में  अन्य  ब्यौरा  क्या  है  ?

 site  प्रसारण  मंत्रालय  में  उपमंत्री  राम
 )  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना

 मैं  दो  पूर्णरूपेण  रेडियो  केन्द्र  खोलने  का  विचार  है  जिन  मे  से  एक  पोर्ट  विलेयर  में  ae  दस  रा  कुर्सियां

 में  होगा

 ms  ।  हैद  र  धारवाड़  में  प्राइमरी  सर्विस

 सीटों  के  स्थान  पर  उच्च-दावती  वाले  यूनिट  लगाये  भोपाल  कौर  त्रिवेन्द्रम  मे
 झ्नतिरिकत

 ट्राईसिटी लगाये  जायेंगे

 मूल  sist
 में
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 टेक्निकल  झ्ावश्यकताओओं  बौर  श्रन्तर्राष्ट्रीय  दूरसंचार  संघ  कौर  देश
 में  ऐसे  ही  टेक्निकल

 निकायों  द्वारा  लगाये  गये  बन्धनों  का  ध्यान  रखकर  स्थानों  का  चुनाव  किया  जाता है
 |

 कुर्सियां  का  नया  रेडियो  स्टेशन  सेवा  के  लिए  तैयार है  कौर  उसका  उद्घाटन  २

 १९६२
 को  होगा  |  आशा  है  कि  पोर्ट  बिलैया  रांची  कौर

 भोपाल
 में  परियों  बनायें  १९६२-६३  में  पूरी  हो  जायेंगी  ।  त्रिवेन्द्रम  शौर  धारवाड़  की  परियोजना

 यें

 SEGR-RY  मे  पूरी  होंगी  ।

 नये  a
 ao  Sut उ८ योग t

 cat  इलयापेरूमाल
 1२१४७.

 श्री  स०  ब०  पाटिल  :

 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजनावधि  में  केरल  तथा
 मै सूर राज्यों

 में  कौन  से  मुख्य  नये

 उद्योग  स्थापित  होने  की  आशा  wk

 उसका  ब्योरा  बया  है  ?

 ~(zx
 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्रो  कानूनगो )

 क  \  oe  1  )  श्र

 मद्रास प्रो  केरल  राज्यों  के  लिए  तीसरी  योजनावधि  में  निम्न  बड़ी  उद्योग  योजनायें शामिल  की  गई  हैं  :--

 केन्द्रीय  सरकार  के  प्रधान  सरकारो  क्षेत्र  के  नये  बड़  उद्योग

 se  a

 अनुमानित

 राज्य  योजना  विनियोजन

 रुपये  करोड़ों  में  )

 A  A  eee नन  पा  SE  OS  मत  कलक

 मसूर  घड़ी  कारखाना  २.१५,

 मद्रास  कच्ची  फिल्म  परियोजना  के

 श  बायलर  त्रिची  १२

 रि  सा  कल  सेंट्स  गुड्डी

 ४.  नेवेली  हाई  टेम्परेचर  कारबोनाइजेदशन  प्लांट  RY

 दूसरा  कोचीन  २०

 .  फोटो-कैमिकल  नरियालमंगलम
 हन  ee  ee

 मिल  अंग्रेजी
 में
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 राज्य  सरकारों  क  alt  सरकारी  क्षेत्र  में  नये  बड़े  उद्योग

 ee

 राज्य  योजना  योजना  उपबन्ध

 पये  . लाखों  में
 ि  तानाााजावााााग  अ  a  gS  eS  che

 मसूर  प्रतिदिन  २५  टन  एसिड  का  उत्पादन  करने  के  लिए

 पाइराइट  पर  आधारित  दंगा लड हल में  सामरिक

 एसिड का  संयंत्र  R4

 १.  बहुप्रयोजनीय  are  संयंत्र  e  Ry

 २.  सलम  मंगनटाइट  तथा  निचली  लिग्नाइट  पर

 eX आघारित  (1  लोहा  तथा  इस्पात  संयंत्र

 ३.  प्रति  वर्ष  २०,०००  टन  की  क्षमता  का  तत

 री-रोलिंग मिल
 900

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  स्थापित  होने  वाले  उद्योग  का  सम्बन्ध  गैर-सरकारी  क्षत्र  पर  है  ।  केवल

 सरकार  को  अनुमति  लेनी  पड़ती  है  कौर  गैर-सरकारी  उद्योगपतियों  को  भविष्य  की  योजना  बताना

 सम्भव  नहीं  हैं  ।

 टेलीविजन  सेट

 २१४८.  थ्रो  रंजय  सिह  :  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि

 भारत  में  टेलीविजन  सेट  कहां-कहां  पर  लगाये  गये  हैं

 क्या  वे
 सब  सफलतीापूवेक कार्य  कर  रहे  कोईਂ  शिकायत नहीं  कौर

 ये  टेलीविजन  सेट  कहां  से  कितने  मूल्य  पर  मंगाये  गये  हैं
 ?

 सुचना  MT  प्रसार  मंत्रालय  में  उप मंत्रो  शाम  Eo  टेलीविजन  सेट  दिल्ली

 में  उन  स्थानों  पर  लगाये  गये  हैं  wat  सामुदायिक  अवलोकन  के  लिए  टेली-क्लबों  संगठित  की  गई  हैं  ग्रोवर

 ३०१  सेट  हायर  सेकंडरी  ५  में  लगाये  गये  हैं  ।

 हां  |

 सिवाय  ३१  सेटों के  जो  आकाशवाणी ने  भारतीय  सिक्कों  में  भारत  में  एक  ऐसी  फर्म  से

 ख़रीदे  थे  जो  इनको  PeRy  की  औद्योगिक  प्रदर्शनी में  दिखाने  के  लिए  लायी  थी  बाकी  सभी  सेट  बिना

 मूल्य  मिले  हैं  ।  ६७  सेट  यू  केस्को ने  फ्रांस से  भेजे  कौर  ४५०  २  कोर्ड  फाउंडेशन  ने  अ्रमरी का  से  ।

 qat  पाकिस्तान  में  दंग

 ae श्री  दी०  चल

 FReRe  डा०  Yo  बर  बाम सिंघवी :

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  पूर्वी  पाकिस्तान  के  हाल  के  दंगों  के  सम्बन्ध  मे

 पाकिस्तान  को  भेजे  गये
 विरोध

 पत्र  का
 उत्तर

 क्या  भारत  को  मिल  गया है  ?

 es

 मूल  थ, प्रंग्रेजी
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 मंत्री  तथा  बेदेशिक-कार्य  मंत्री  अणुशक्ति  मंत्री  (ait  जवाहरलाल
 :

 जी  नहीं  ।  पाकिस्तान  सरकार  ने  भ्र भी  उत्तर  नहीं  भेजा  है  ।

 पूर्व  फर्म  से  सहायता

 1२१६०.  Bt  रखना सिंह  :  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  पूर्व  बलिन  में  केवल  वर्क्स  की  एक  पूर्व  जर्मन  फर्म  ने  कलकत्ता  में  गैर-सरकारी क्षेत्र  में

 फर्म  को  प्राविधिक  सहायता  देने  को  कहा  है  ?

 तथा  उद्योग
 मंत्रालय

 में  उद्योग  मंत्री  कानूनगो  )  :
 जी  हां

 ।  पास
 एलबम  नियम

 केस  एण्ड  (Yo  ०  प्राइवेट  wera  ने  मेसर्स  वी  ई  बी  केब लव कं

 श्रॉबरसप्री  ग्राफ  बलिन  तथा  मेसर्स  ए  ०जी ०  लिनेक्स  श्राफ  दि  जमन  डेमोक्रेटिक  रिपब्लिक  से  इंसुलेटेड

 पावर  वेल्स  को  निर्माण  का  समझौता  है  |

 क्या  क  साथ  व्यापार

 1२१६१.  थी  प्र०  उत्  :
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  हैं  कि  प्रिया  ८:  झा धिक  आयोजन  मंत्री  ने  भारत  से  कहा  है  कि  दोनों  देशो )

 के  बीच  भुगतान  स्थिति  का  संतुलन  करने  लिए  केन्या  से  अधिक  खरीदारी  करें  ;  कौर

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  मांग  का  कया  उत्तर  दिया  है  ?

 1  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मन भाई  और

 समाचारपत्रों  में  प्रकाशित  समाचार  क  अलावा  सरकार  के  पास  कोई  जानकारी  नहीं
 है  ।  परन्तु

 जांच  की  जा  रही  है

 गुजरात  में  कताई  मिलें

 1२१६२.  श्री  साहसिक प०  पटेल  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  क्या  करेंगे

 किः

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  पहले  वर्ष  में  गुजरात  को  कताई  मिलों  के  लिए

 कितने  तकुए  आवंटित  किए  गए  थे  ;

 क्या  इन  तकुवों  वे  लिए  लाइसेंस  जारी  किए  गए  हैं  ;

 यदि  तो  ये  लाइसेंस  किन  को  दिए  गए  हैं  तथा  किन  स्थानों  के  लिए ;

 इन  लाइसेंसों  को  देने  का  आधार  क्या  था  ;.  शर

 (=)  क्या  सहकारी  समितियां  बना  कर  कौर  उनकों  लाइसेंस  देने  का  प्रयत्न  किया  गया  था  ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  सन भाई  :

 ७५,००००  स्पीड  |

 जी  हों  ।

 से  एक
 विवरण

 सम्बद्ध  है  ।
 परिदिष्ट  ३,  अनुबन्ध  संख्या  ४७]

 मूल  अंग्रेजी  में

 1170  (ai)
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 aga  पुनर्वास  मंत्रालय  में  छंटनी

 1२१६३.  श्री  हम  चक्रवर्ती  :  कया  श्रावास  कौर  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की

 eq  करेंगे  कि

 १९६२  के  त्रस्त  तक  भूतपूर्व  पुनर्वास  मंत्रालय  के  कितने  व्यक्तियों  की  छंटनी

 =  थी की ग  MI;

 काम  दिलाऊ  दफ्तर  तथा  श्रम  ग्रोवर  रोजगार  मंत्रालय  में  स्थापित  विभाग

 चटनी  किए  गए  कितने  कर्मचारियों  को  पुन  नियुक्त  कर  लिया  गया  ;  कौर

 जब  यह  लोग  बेकार  थे  उनको  इस  अवधि  का  अन्तरिम  भत्ता  दिया  गया  था  ?

 श्रीवास ate  संभरण  मंत्री  (att  मेहर  चन्द  १९५७  से  मारे  १९६२

 कैप्री  तक  ५,४२२  व्यक्तियों की  छंटनी  की  गई  /  स्थानान्तरण  किया  गया  था

 काम  दिलाऊ  रोज़गार  तथा  प्रशिक्षण  के  निदेशालय  वे  ५ विशेष  विभाग

 तथा  विशेष  चुनाव  द्वारा  ?  जनवरी  १९६०  से  मार्च  १९६२  प  प्रीत  तक  २,५१०  छंटनी  किए

 गए  कर्मचारियों  को  ga:  नियुक्त  किया  गया  था  ।  इन  पति  रिक्त  अरन्य  कार्यालयों  में  स्थानान्तरण

 कट्टंर  ४३३  कर्मचारियों  को  लगाया  गयां  था  ।  बहुत  से  प्रत्य  कर्मचारियों  ने  स्वयं  प्रयत्नों  से  रोज़गार

 ढूंढ  लिया  शर  १  जनवरी  १९६०  सें  पहले के  आंकड़े उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 जी  नहीं  ।  नोटिस  की  अवधि  में  तथा  छुट्टियों  की  अवधि  में  ही  छंटनी  किए  गए  ही

 क्मेचारियों की  वैकल्पिक  काम  दिला  दिए  गये  थे  |

 इन  ब्रोड

 थी  ही०  ना०  मुकर्जी

 1२१६४
 श्री  प्रभात कार

 बया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे  कि  :

 क्या  ब्रिटिश  सरकार  द्वारा  प्रकाशित  इन  ब्रीफਂ  नामक  प्रकाशन  का  ce १

 का  संस्करण छप  गया  ग्रोवर

 यदि  तो  कया  पहले  संस्करणों  के  नरूला  में  काइमीर  का  ग़लत  दिखाया  जाना  ठीक

 कर  दिया गया  है  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  बेदेदिक-कार्य  मंत्री  तथा  श्रमशक्ति  मंत्री  जवाहरलाल नेहरु  )

 । जी  नहीं

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 केन्द्रीय  सुचना  सेवा

 २१६५.  श्यो  प्रकाशावोर  शास्त्री  :  क्या  सुचना  श्र  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सत्य हैं  कि  हाल  ही  में  कच् द्र ोय  सुचना  सेवा  के  उन  सदस्यों  की  हिन्दी  विभाग

 में  काम  करने  के  लिय  पद वृद्धि  की  गई  है  जो  अभी  तक aaa  विभाग  में
 काम  करते  रहे  हैं

 )  क्या  यह  भी  सच  है  कि  ये  कोचर  कभी  भी  हिन्दी  के  पत्रकार  नहीं  रहे  हैं  ;  कौर

 निट  पि

 मिल  ग्रंग्रे जी  में
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 यदि  तो  कया  ऐसे  कमेंट्री  हिन्दी  का  कराये  योग्यता  से  कर  सकेंगे
 ?

 सुचना  प्रौढ़  प्रसारण  मंत्रालय के  उपमंत्री  दाम  :  से
 से  केन्द्रीय  सूचना

 सेवा  के  दी  उपयुक्त  ग्रेड  के  अफ़सर  श्राकाशवांणी  के  समाचार  सेवा  विभाग  की  care

 यूनिटਂ  में  frre  किए  गए  हैं  ।  इन  दोनों  को  हिन्दी  पत्रकारिता  का  अ्रनभव॑  हैं  ।

 नारियल  जटा  ats B  सभापति  का  दौरा

 1२१६६.  श्री  श्र०  व्य  राघवन  :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 की  छू

 करेंगे  कि :

 ha  अप
 क्या  यह  सच  है  कि  नारियल  जटा  बांड  के  सभापति  ने  विदेशों  का  दौरा  किया  था  ;

 क्या इस  दौरे  से  कोई  विद्वेष लाभ

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  शौर

 इस  दौरे  पर  कितना  धन  व्यय  हुमा
 ?

 तथा  उद्योग  मंत्रालय में  श्रन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मंत्री  मनु भाई

 at  |  PRYE  में  चार  सदस्यों  के  एक  शिष्टमंडल  का  सभापति  ने  नेतृत्व  किया  था  ;

 त्री
 नारियल  जटा  ate  नारियल  जटा  उत्पादों  का  निर्यात  बढ़ाने के  लिए

 fascdeq a ने  विभिन्न  महत्वपूर्ण  सिफ़ारिशों  की  थीं  ।  इनमें से  कुछ  सीमा  रिको  को  त्रियान्वित  किया

 जा  रहा  |

 EA, GY  रुपये  &o  नया  पता  |

 मध्य  प्रदेश  को  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना

 पा  करेंगे कि २१५७.  श्रीमती  . जमना  देवी  :  क्या  योजना  मंत्री  यहं  बताने  की

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  निर्धारित  धनराशि  में  से  मध्य  प्रदेश  सरकार  कितना

 सघन  व्यय  करने  में  सफल  रही

 ve

 शर  कितना  धन  व्यतीत  दा

 धन  राशि  ora  होने  के  क्या  कारण  हैं  ;  और

 तीसरी  योजना क  अवधि  में  ऐसी
 स्थिति  उतपन्न न  इसके  लिए  क्या  विशेष  प्रबंध

 किया गया  है  ?

 योजना  तथा  श्रम  श्र  रोजगार  मंत्री  योजना  में  व्यय  के  लिए  ko

 करोड़  रुपये  रखें  गये  थे  |  जिसमें  से  प्रत्याशित  खर्चा  लगभग  १४३  करोड़  रुपये

 है  ।

 व्यय  में  कमी  मुख्यतया  निम्नलिखित  कारण  से
 हुई  है  :--

 g)  राज्य  का  पुनर्गठन

 (२)  राज्य  के  साधनों  में  कमी  तथा

 (३)  इंजीनियरों की  कमी  ।

 राज्य  की  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  तेयार  करते  समय  ऊपर  दर्शायी  गयी  बातों  को

 ध्यान  में  रखा  गया  है  ।
 शि

 मूल  अंग्रेजी  में
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 प्रक्रिया के  बारे  में

 poem  मेंने  कई  बार  यह  निवेदन  किया  है  कि  माननीय  सदस्यों  को  यदि  मुझ  से

 कोई  शिकायत  है  तो  वे  मेरे  कमरे  में  श्रांकर  पहले  मुझ  से  बातचीत  कर  लें  कौर  उस+  बाद  ही  उस

 को  यहां  सभा  में  उठायें  ।  में  समझता  हूं  कि  यह  एक  स्वस्थ  परम्परा  अर  उसे  यहां

 जायेगा  |  हम  स्थगन  प्रस्ताव  पर  चर्चा  करेंगे  |

 ह

 स्थगन  प्रस्ताव

 धाम रिका  में  भारत  के  राजदूत  द्वारा  भारतीय  प्रतिरक्षा  सेनाओं  के  बारे
 म

 वक्तव्य

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  ही०  ना०  मुकर्जी ,  श्री  श्री  रानेन  सेन  कौर  श्री  वारियर

 की  are  से  अमरीका  स्थित  भारतीय  राजदूत  श्री  बी०  के ०  नेहरू  द्वारा  भारती  सुरक्षाबल

 के
 बारे  में  दिये  गये  वक्तव्य  के  बारे  में  स्थगन  प्रस्ताव  की  सूचना  मिली  है  ।

 यह  प्रशन
 २५  मई  को

 उठाया  गया  था  किन्तु
 उस

 समय  सरकार
 के

 पास  पूरे  तथ्य  नहीं  थे  में  समझता  हूं  कि
 सरकार  ने

 उन  तथ्यों  को  wa  एकत्रित  कर  लिया  होंगा  ?

 मंत्री  तथा  वेदेशिफ-कार्य मंत्री  तथा  झणदावित  मंत्री  जवाहरलाल  :

 यह  मामला  २५  तारीख  को  उठाया  गया  था  उस  दिन  मैं  यहां  नहीं
 था  इस  कारण  सभा  को  जो सुविधा

 हुई  है  उसके  लिये  मुझे  दूख  है  ।  हमने  arta  स्थित  राजदूत  से  कहा
 कि

 वे
 उस  भाषण

 का  पूरा

 पूरा  विवरण  भेजें  ।  उन्होंने  वह  विवरण  भेज  दिया है  कौर  हमें  कल  ही  मिला  उसकी  एक

 प्रति  भ्रध्यक्ष  महोदय  को  दे  दी  गई  है  कौर  एक  प्रति  सभा  पर  रखी  जा  रही  है  ।

 इस  समय  इसके  बारे  में  मैं  कुछ  नहीं  कहूंगा  यह  तो
 सभा

 के  सामने  है  वह  ही  कुछ  निर्णय

 चूंकि  माननीय  सदस्यों  ने  इसे  प्रभी  तक  पढ़ा  नहीं  है  इसका  ही  में  यहां  बताना

 apt  ॥

 लीवीजन  साक्षात्कार के  प्रभारी  ने  बात  यहां  से  शरू  की  कि  mara  ने  दूसरे  देशों
 को

 दी

 जानें  वालीਂ  सहायता में  जो  Loo  डालर  की  कमी  की  है  उस  कमी  का  भारत  सरकार
 पर

 क्या  प्रभाव

 पड़ेगा  |  हमारे  राजदूत से  यह  पूछा गया  कि  भारत  सरकार  की  इस  बारे  में  क्या  प्रतिक्रिया है  ।

 उन्होंने  उत्तर  दिया  कि  सरकार  की  ज़ोर  से  तो  ऐसा  कोई  श्राभास  नहीं  मिला  है  किन्तु  एसा  ख्याल

 किया  जाता  है  कि  सरकार  इस  बारे  में  अच्छा  नहीं  सोचेंगी  कयों  कि  उससे  हमारे  विकास  कार्यक्रमों

 के  प्रभावित  होने  की  संभावना  है  ।

 फिर उन  से  एम०  भाई  जी०  विमान  की  खरीद  के  बारे में  yea  किया  गया  कि  इसका

 भगतान किस  प्रकार  किया  जायेगा  तथा  इससे  विदेशी  विनियम  की  बचत  कैसे  होगी ?  इसके  उत्तर

 में  उन्होंने  बताया  कि  भारतीय  सेनाओं  के  पास  उपयुक्त  उपकरण  नहीं हैं  ।  शर  इसका  कारण

 यह  है  कि  हमारे  पास  धन  की  कमी  है  ।  पाकिस्तान  की  धमकियों  शर  हमारे  चीन  के  साथ  सीमान्त

 विवाद की  चर्चा  का  निर्देश  करते  हुये  उन्होंने  कहा  था  कि  हमें  अपनी  दोनों  देशों
 से

 रक्षा  करनी

 कौर  इ  सके  लिये  हम  वे  सभी  चीजें  खरीद  रहे  हैं  जो  हम  सस्ते  दामों  पर  प्राप्त  कर  सकते हैं  ।

 उ
 होंने  यह  भी  कहा

 था
 कि  इस  के  लिये  भारत

 में
 भी  उपकरण  बनाये  जा  रहे  हैं

 ।
 उन्होंने  यह  भी

 कि  रूस  के  साथ  हमारा  जो  भी  सौदा  होंगा  वह  रुपयों  में  होगा  इस  लिये  विदेशी  मुद्रा
 की

 नहीं है  |

 मूल  भ  ग्रे ा  स rat}  य
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 सीनेट  की  विदेश  सम्बन्धी  समिति  के  विचारों  के  बारे  में  राजदूत  ने  यह  बताया  कि  हमारे

 श्रतिरक्षा  मंत्री  उस  समिति  में  लोकप्रिय  नहीं  हैं  शौर  इसीलिये  ag  समिति  हमसे  नाराज  a

 यही  कारण  है  कि  उसने  सहायता  में  कमी  भी  कर  दी  है  ।  अमरीका  में  हमारी  नीति  क्या  है  इससे इसਂ

 बात  का  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  संवाददाता  ने  गोवा  का  भी  उल्लेख  किया  ।  इसके  उत्तर में  उन्हों  ते

 बताया  कि  यह  राष्ट्रीय नीति  का  मामला  है  ।  जब  राजदूत  से  यह  पुछा  गयां  कि  क्या  इस  कटौती  का

 प्रभाव  भारत  की  विदेश  नीति  पर  पड़ेगा  ।  तो  उन्होंने  उत्तर  दिया  कि  मैं  तो  यह  नहीं  समझता कि  हमें

 इस  प्रकार  सोचना  चाहिये  |  इस  प्रकार  सोचने  का  मतलब  तो  यह  होगा  कि  वह  देश  अपने  को  सब  से

 अधिक  बोली  बोलने  वाले  के  हांथ सौंप  दे  ।

 भारत  कभी  भी  उस  देश  के  हाथ  में  झपने  प्राकार  समर्पित  नहीं  करेगा  जो  कि  उसे

 यता  देता  है  ।  उन्होंने  यह  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  भारत  सभो  देशों  से  क्य  करेगा  are  यह  देखेगा  कि

 कौन  चीज  उसे  कहां  went  मिलता  है  ।  ate  उसके  लिये  कौन  चोट  सबसे  अधिक  weal  है  ।

 इसका  अभिप्राय यह  नहीं  है  कि  भारत  wat  नीति  में  कोई  परिवर्तन  करेगा  |

 मैं  यह  कौर  भी  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  कि  हम  किसी  देश  से  प्रीत  सहायता  लेना  नहीं  चाहते

 और  किसी  प्रकार  की  कोई  भी  बातें  हमें  ग्लानि  नीति  में  Pact  करने  के  लिये  वाद्य  नहीं  कर  सकती  ।

 प्रतिरक्षा  को  जहां  तक  बात  है  हम  प्रगति  क्षमता  बढ़ाना  चाहते  हैं  ताकि  हम  सुरक्षा  के

 ना  सकें  |  किन्तु  इसका  यह  afore  नहीं  है  कि  हम  कमजोर  हमारा  उद्देश्य  तो  भ्र पनी  सुरक्षा

 करना ही  है  ।  यहीं  कारण  है  कि  हम  इस  वायुयान  की  खरीद  के  लिये  बहुत  से  देशों  से  बातचीत कर

 है
 हैं

 ।

 हमारे  राजदूत  ने  जो  HY  वहां  कट्टा  उससे  मुझे  खुशो  नहीं  परन्तु  यह  स्पष्ट  है  कि  उसका

 हव्य  उपकरणों  कौर  उनक  को  इच्छा  पर  जोर  देना  था

 श्री  ही०  ना०  मुकर्जी  मध्य  )  :  मैं  प्रस्ताव  को  प्रस्तुत  करने  के  लिये  सभा

 अ्रनुमति  चाहता  हूं  ।

 गग्रच्यक्ष  महोदय  :
 जो  माननीय  सदस्य  इसके  पक्ष  में  है  वे  भ्र पने  स्थानों पर  खड़े  हो  जायें  ।

 चंकी  प्रस्ताव  के  समर्थन  में  केवल  ४५  सदस्य  है  ।  नियम  ६०  के  अनुसार  गह  संख्या  आवश्यक

 संख्या से  कम  है  इसलिये  प्रस्ताव  को  प्रस्तुत  करने  को  शनमति च्झे  नहीं दी  जाती  ।.

 शो  हो०  ato  सकती  :  सत्तारूढ  दल  तथा  उसके  साथियों  के  इस  रवैये  को  देखते  हुये  इस

 जैसे  महत्वपूर्ण  विषय  को  प्रस्तुत  करने  को  भ्र तुम ति  न  देने  के  कारण  यह  ठीक  समझता  हूं  कि  हम  लोग

 सदन  से  बाहर  चले  जायें  ।

 र  सदस्य

 es!
 gto  Ato  मुकर्जी

 कुछ द अ  अ
 ।  बाहर

 चले
 गये  1)

 मूल  भ्र ग्रेजी  में



 ३४३२  २९  १९६२

 अविलम्बनीय लोक  महत्व  के  विषयों  की  ate  ध्यान  दिलाना

 में  भारत  के  एज दूत  द्वारा  भारतीय  प्रतिरक्षा  सैनिकों  के  बारे  में  वक्तव्य

 श्री  हरि  faory  कामत  :  नियम  १९७  के  अधीन  मैं  प्रधान  मंत्री  का

 भारत के  अमरीका  स्थित  राजदूत द्वारा  दिये  गये  टेलीवीजन पर  उस  कथित  वक्तव्य  की  प्रो

 कर्षित
 करता  हूं  जिसमें  उन्होंने  कहा  था

 कि
 भारत  का  प्रतिरक्षा  बल  बिल्कुल  काफी  नहीं  और  उनसे

 निवेदन  करता  हूं  कि  वह  इस  बारे  में  एक  वक्तव्य  दें  ।”

 मेरा  विचार  है  कि  भ्रमरी का  स्थित  राजदूत  ने  शापने  कर्तव्यों  की  सीमा  का  उल्लंघन  किया

 है  ।  श्र  उन्होंने  ऐसा  कार्य  किया  है  जो  कि  उन्हें  नहीं  करना  चाहिये  ।  राजदूतों  के  लिये  कुछ  नियम

 होते  हैं  एवं  कुछ  मान्यतायें  होती  हैं  उन्होंने  उनका  उल्लंघन  किया  है  |

 rat  मंत्री  तथा  safer  मंत्री  तथा  च्  afer  मंत्री  जवाहरलाल ने
 :

 इस  वक्तव्य  से  मुझे  कोई  खुदी  नहीं  है  ।  शायद  मेँ  ऐसी  बात  कभी  नहीं  कहता  श्र  न  चाहता

 हूं  कि  हमारी  are  से  कोई  दूसरा  भी  ऐसी  बात  कहे  ।  लेकिन  अमरीका  में  अरब  परिस्थिति  कुछ  बदल

 गई  वहां  टेलिवीजन  पर  साक्षात्कार  देने  की  व्यवस्था  है  ।  हमारे  यहां  ऐसी  कोई  व्यवस्था  नहीं है  ॥

 ऐ  से  साक्षात्कारों के  पर  कभी  कभी  साक्षात्कार  देने  वाला  व्यक्ति  अपनी  सीमा  से  बाहर

 जाता है  ।

 fart हेम  goat  :
 क्या  उन  से  इसकी  कोई  सफाई  मांगी  जायेंगी ?

 उनकी  भावना  की  जायगी  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  उसका  उत्तर  इस  समय  यहां  नहीं  दिया  जा  सकता  |

 अब  श्री  भागवत  झा  के  अविलम्बनीय  लोक-महत्व  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  जायगा  ।

 शी  भागवत  झा  आजाद  :  नियम  १९७  के  rete  मैं  प्रधान  मंत्री  का  ध्यान

 sachet स्थित  भारतीय  राजदूत  के  उस  वक्तव्य  की  कौर  आकर्षित  करता हूं  जिसमें  उन्होंने  कहा

 है  कि  हमार  प्रतिरक्षा  मंत्री  अमरीका  में  लोक  प्रिय  नहीं  है  कौर  संयुक्त  राष्ट्र  में  ऐसे  भाषण  देते  हैं

 जिनसे  अमरीका जनता  खुश  नहीं  है  ौर  aa  कारण  है  सीनेट  समिति हमसे  नाराज  है  12.0  कौर

 निवेदन  करता  हूं  कि  वे  इस  बारे  में  एक  वक्तव्य दें  ।

 में  यह  मालूम  करना  चाहता  हूं  कि  क्या  कोई  राजदूत  अथवा  कोई
 भी  सरकारी  पदाधिकारी

 सरकार  के  किसी  मंत्री  के  बारे  में  इस  प्रकार  की  बातें  कह  सकता  है
 ?

 कया  कोई  ऐसा  नियम  यदि

 नहीं  तो  उनके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  जायगी  ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू
 :

 यह  बात  उस  प्रदान
 पर

 निर्भर  करती  है  जो
 कि

 संवाददाता  ने  उनसे

 पुछा ।  यदि  मेरे  से  यह  प्रश्न  पूछा  जाता  तो  मैं  इसका  उत्तर  दूसरी  ही  तरह  से  देता
 ।

 परन्तु  जहां  तक

 हमारी  राष्ट्र  सम्बन्धी नीति  की  बात है  मैँ  चाहता हूं  कि  लोग  wot  शिकायत  निर्दिष्ट  रूप  से

 व्यक्त  करें  ।  साथ  ही  मे  यह  भी  स्पष्ट  कर  देना  चाहता हूं  कि  अमरीका  इस  प्रकार  का  दबाव  डालकर

 हमारी  नीति  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  करा  सकती
 |

 यह  कहा  जा  चुका  है  कि
 सरकार

 इन  व्यक्तियों से

 _  खुश  नहीं  है
 झर  जिस  ढंग  से  ये  बातें  कही  गयी  हैं  उसे  स्वधा  पसंद  नहीं  करती है

 मूल  अंग्रेजी  में



 थ  १८८४  अविलम्बनीय लोक  महत्व  के  विषयों  की  तौर  ३४५३३

 ध्यान  दिलाना

 ato  ato  तिवारी  :
 क्या  सरकार  ज़न  राजदूत  के  विरुद्ध  कोई

 वाही  करेंगी  भ्रमणा  उनसे  स्पष्टीकरण  मांगेगी  ?

 pret  महोदय  :
 इस  बारे  में  निर्णय  करना  सरकार  का  काम  है  कौर  उसे  पहां  wa  नहीं

 बताया  जा  सकता  |

 दिल्ली  में
 सदर

 बाजार  में  gm  afar

 डा०  ल०  स०  सिंधवी  :  नियम  १९७  के  अधीन  में  गृह-काय  मंत्री  का  ध्यान

 ERR  को  दिल्ली  के  सदर  बाजार  क्षेत्र में  लगी  जिसमें  अनेकों  मकान जल  गये

 बहुत  से
 लोग

 बेघरबार  हो  गयेਂ
 की

 भोर  आकर्षित  करता हूं
 ।  शौर  उनसे  निवेदन  करता  हूं  कि  वे

 इस  बारे  में  एक  वक्तव्य दें  ।

 मंत्रालय में  राज्य  दो  जगह  लगी  थी  ।  मैं  हर  एक  के

 बारे  में  विवरण  दे  रहा  हूं
 ।

 २८  तारीख  की  रात  को  लगभग  २  बजकर  १०  मिनट  पर  मोतिया  खान  में  ईदगाह  सड़क  पर  एक

 झोंपड़ी में  भाग  लगी  ।  जेसे  ही  पुलिस  थाने  में  इसकी  सूचना  मिली  तुरन्त ही  भाग  बुझाने  एवं  सहायता

 के  लिये  लोग  दौड़ा दिये  गये  ।  फायर  ब्रिगेड  भी  घटनास्थल पर  तुरन्त  पहुंच  गया  कौर उसे  झाग

 बुझाने  में
 एक

 घंटे  का  समय  लगा  कौर  इस  प्रकार  wi].  बजे
 तक  श्राग  बुझाने  का  काम  पुरा

 हो  गया ।

 लगने  के  कारण  की  जांच  की  जा  चूंकि  रात  के  समय  यह  भाग  लगी  थी

 ठीक  से  पता  नहीं  चल  सका  कि  क्या  कसे  |
 पास  फूस  के  झोंपड़े  थे  बहुत  जल्दी

 ही  चारों  कौर फल  गई  ।  हालांकि कोई  व्यक्ति  मरा  नहीं  परन्तु  सम्पत्ति  की  क्षति  का  अनुमान

 92,000  रुपये  लगाया  गया  है  ।  कबाड़ी  तथा  भूसा  बेचने  वालों  की  gy  दुकानें  प्राग  में  जल  कर  स्वाहा

 हो  गईं  ।  ५  परिवारों  का  सब  सामान  जल  गया  ।  उस  भाग  में  १२८  भेड़ें  जल  गईं

 प्रभावित  क्षेत्रों  में  विभिन्न  प्राधिकारियों द्वारा  सहायता  कायें  शुरू  किया  गया  है  ।  तुरन्त

 सहायता  देने  के  लिये  जिलाधीश  न  प्रत्येक  परिवार  को  २५  रुपये  का  भ्रनुदान  मंजूर  किया  है
 |

 उसी  दिन  ११
 *  ०८

 aa  प्रातःकाल  नबी करीम  के  मुद्दे  घटे  में  भी  लगी
 ।  कौर  जल्दी से

 ही  यह  भाग  चारों  तरफ  फैल  गई  इस  से  ३  ०झोंपड़ियां  जल  गई  ।  २३  झोंपड़ियां तो  बिल्कुल  जल

 कौर  दोष  ७  झोंपड़ियों  को  गिराना  पड़ा  ।  इनमें  रहने  वाले  लोग  बेघर  हो  गये  ।  फायर  fate

 तुरन्त  घटनास्थल  पर  पहुंच  गया  उसे  भाग  बुझाने  में
 ०

 मिनट  जान  की  कोई  हानि  नहीं

 हुई  ।  सम्पत्ति की  क्षति  का  अनुमान  १६,०००  रुपये  लगाया जाता
 झाग

 का  कारण  मालूम  नहीं

 हो  सका  ।  इस  प्रकार  की  गर्मियों  में  थोड़ी  सी  सावधानी  के  कारण लगਂ  जाया  करती

 है  ।  प्राधिकारियों द्वारा  प्रभावित  व्यक्तियों  की  सहायता  निष्कारण  सहायता
 के  रूप

 में  ५००  रुपये

 की  राशि  मंजूर
 की

 है
 ।

 कौर  सहायता  भी  की  जायेंगी  ।  रेडक्रास  इरादी  संस्थायें  सहायता  काय

 कर  रहीं हें  ।

 सरकार  ने  इस  बारे  में  तुरन्त  ही  एक  प्रतिवेदन  मांगा  है
 ।

 प्रौर  उसके  झ्राधार
 पर  दौर

 यता  दी  जायेंगी ॥
 लिटिल

 प्रंग्रेजी  में



 ३४३४  अनुदानों की  मांग  २६  १९६२

 सभा  पटल  पर  पे  गये  पत्र

 समवाय  सरकार  को  कौर  समवाय  सरकार

 सामान्य  नियम  तथा  फा  १९६२

 तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  उद्योग  मंत्री  कान नगों  मैं  समवाय

 2E4S Al IT की  धारा  ६४२  की  उप-घारा  (३)  के  श्रन्तगंत  निम्नलिखित  afer  की

 एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हुं

 दिनांक  १२  १९६२  की  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  कार  ६४५१  में

 प्रकाशित  समवाय  सरकार  को  १९६२  ।

 (at)  दिनांक  १२  १९६२  की  अधिसूचना संख्या  जी०एस०  कार  ६५४  में

 शित  समवाय
 सरकार  सामान्य  नियम

 तौर  प्रपत्र

 १९६२  |

 में  रखीं  गई  ।  देखिये  संख्या  एल  टी-१५२/६२  घौर  2K3/&R  ॥]

 ee

 अनुदानों  की  मांगें--जारी

 सूचना  प्रसारण  मंत्रालय--जारी

 महोदय  :  पब  सभा  सूचना  प्रसारण  मंत्रालय  की  अनुदान ं  की  मांगों  पर  5...

 करेंगी  |

 श्री  प्रकाशवोर  शास्त्री  |

 थ्री  प्रकाशवोर  शास्त्री  अ्रध्यक्ष  कल  जहां  से  मैं  ने  प्रश्न  भाषण  को

 आरम्भ  किया  था  उस  में  इस  मंत्रालय  के  मंत्री  डा  कैंसर  के  सम्बन्ध  में  में  ने  यह  निवेदन  किया

 था  कि  जो  परम्परायें  पिछले  वर्षों  में  उन्हों  ने  आ्राकाशवाणी  से  सम्बन्धी  विभागों  के  लिये  डाली  थी  उन

 परम्पराओं  में  किसी  प्रकार  का  कोई  परिवर्तन  नहीं  कराना  चाहियें  उन  परम्पराश्रों  को  और  झ्राधिक

 प्रोत्साहन  मिलना  चाहिये  ।  ar  भी  मैं  उसी  से  सम्बधित  दो  तीन  श्रावस्ती  बातें  कहना  चाहता

 हूं
 ।

 पहली  बात  तो  यह  कि  जिस  समय  हमारा  यह  देश  स्वतन्त्र  था  उस  समय  इस  विभाग  को  इतना

 महत्वपूर्ण  विभाग  समझा  गया  था  कि  तत्कालीन  गृह  मंत्री  सरदार  वल्लभ  भाई  पटेल  ने  च्ष्थ  हाथों  में

 इस  विभाग  को  रक्खा  था  ।  सरदार  पटेल  की  आकांक्षा  थी  कि  इस  विभाग  को  अर  भी  afar

 जित  रूप  दियां  मेरी  तो  भ्रपनी  इस  प्रकार  की  अ्रभिलाषा  हैं  कि  जहां  सुचना  एवं  प्रसारण  मंत्रालय

 सांस्कृतिक  दृष्टि  से  और  बहुत  से  कार्य  करता  सुना  यह  जाता  है  कि  इस  अधिवेदन के  समाप्त  होने

 के  पश्चात्  हमारी  कबिनेट  मैंगलोर  विभागों  में  कुछ  परिवर्तन  होने  वाला  हूँ  ।  मेरा  माननीय  मंत्री  से

 इस  सम्बन्ध  में  यह  सुझाव  है  कि  सांस्क्ृतिक-कार्य  मंत्रालय  का  वह  भाग  जो  सांस्कृतिक  कार्यों  तक

 सीमित  हू  उसे  यदि  सुचना  एवं  प्रसारण  मंत्रालय  के  साथ  जोड़  दिया  जाय  तो  बहुत  ग्रीक  उपयुक्त

 होगा  ।  उस  से  इस  में  एक  सुव्यवस्थित पन  भी  ar  जायेगा  ।  फिर  प्रदान  यह  रह  जायेगा कि  यह

 फिक  feat  अथवा  वैज्ञानिक  ग्रनुसन्धान  विभाग  का  क्या  हो  पर  क्योंकि  विशुद्ध  रूप  से  वह  तो  शिक्षा

 मंत्रालय का  एक  विषय  है  इसलिये  उसको  उसके  साथ  जोड़  जाये  इस  से  दोनों  विभागों  में  एक

 व्यवस्थित  रूप  भी  at  जायेगा  साथ  ही  उसके  विकास  का  भी  अवसर  मिलेंगी  |

 मूल  wast  में
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 दूसरो  बात  जो  मैं  कहना  चाहता  हं  वह  भारतीय  भाषा ग्र ों
 को

 प्रोत्साहन  देने  के  सम्बन्ध  में

 प्रभी  माननीय  सूचना  प्रसारण  मंत्री  डा
 ०

 गोपाल  रेड्डी  ने  कुछ  दिन  पहले  एक  स्थान  पर  भाषण

 देते  हुए  यह  कहा  थां  कि  समय  की  मांग  हें  कि  भारतीय  भाषाओं
 के

 पत्रों  ौर  भारतीय  भाषाओं  को

 पर्याप्त  प्रोत्साहन  मिलना  चाहिये  ।  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  अरपना  सुझाव  इस  प्रकार  का  है  कि  भारतीय

 भाषाओं  को
 प्रोत्साहन[दिने  के  सम्बन्ध  में  ५  स्तर  हैं  ।  पहला  भारतीय  भाषाओं  के  दूसरा  भारतीय

 भाषा ग्र ों के  (३)  भारतीय  भाषाओं  की  (४)  भारतीय  भाषाओं के

 एजेंसियां  शौर  (५)  भारतीय  areal  में  काम  करने  वाले  सम्पादक  उप-सम्पादक  शादी  भारतीय

 भाषाओं और  समाचारों  को  राग  लाने के  यह  ५  साधन  हें  ।

 जहां  तक  भारतीय  भाषा ग्र ों  के  पत्रों  का  सम्बन्ध  हैं  यह  दुर्भाग्य  का  विषय  है  कि  प्रभी  तक  १४  वर्ष

 व्यतीत  हो  जाने  के  पश्चात्  भी  कोई  भी  भारतीय  भाषा  का  पत्र  इस  योग्य  नहीं  हो  पाया  हूं  रिस  को  कि

 सब  दृष्टि  से  पूर्ण  समाचारपत्र  कहा  जा  में  नहीं  कह  सकता  किः  प्रान्तीय  स्तर  के  पत्रों  की  स्थिति

 ब्याह है  ।  लेकिन  दिल्ली  चूंकि  भारत की  राजधानी  है  ate  भारत की  राजधानी  दिल्ली  से  हिन्दी  के

 दो  इस  प्रकार  के  पत्र  निकलते  हैं--एक  हिन्दुस्तान  दूसरा  नवभारत  यदि  इन  दोनों  पत्रों

 को  सम्बद्ध  विभाग  की  ate  से  पूर्ण  सुविधायें  yard  हों  तो  मेरा  अरपना  अनुमान  ह  कि  यह  दोनों  पत्र

 पूर्ण विकसित पत्र  हो  सकेंगे  ।  उस  के  लिये  जो  भी  व्यवहारिक  सुविधायें  हों  वह  इस  विभाग  को  देनी

 चाहियें  |  लेकिन  देखा  यह  गया  ह  कि  भारतीय  भाषाओं  में  प्रकाशित  होने  वाले  पत्रों  के  सम्बन्ध  में

 इस  विभाग  की  जो  नीति  है  वह  बहुत  हद  तक  उपेक्षापूर्ण है  ।

 wal  कुछ  दिन  पहले  मुझे  पता  चला  कि  बम्बई  से  जो  कि  महाराष्ट्र की  राजधानी  एक

 महाराष्ट्र टाइम्स  नाम  का  पत्र  निकलने  की  लगभग  पूर्ण  व्यवस्था हो  गई  थी  उस  के  लिये  १०४

 कर्मचारियों  की  नियुक्तियां  हो  चुकी  थीं  ।  उस  पत्र का  एक  डमी  रूप  भी  निकलने  लगा  था

 लेकिन  विभाग  की  कौर  age  सुविधा  न  मिलने  के
 कारण  उस  को  waa  कार्यक्रम  स्थगित  करना

 पड़ा  १०४  कर्मचारी  जिनकी  कि  नियुक्तियां  हो  चुकी  थीं  उन  को  फिर  से  वापिस  भेजा  पड़ा  ।

 भारतीय  भाषाओं  के  पत्रों  के  सम्बन्ध  में  दुसरी  बात  जो  कठिनाई  उत्पन्न  करने  वाली  वह  यह

 हु  कि  जो  कागज  इन्हें  मिलता  है  उस  के  लिये  पहले  तो  प्रैस  रजिस्ट्रार  के  यहां  से  अनुमति  लेनी  पड़ती  है

 are  फिर  बाद  में  जो  दूसरा  are  एंड  इंडस्ट्री  मिनिस्ट्री  का  सम्बन्धित विभाग  है  वहां  ot  कर  उस

 की  स्वीकृति  लेनी  पड़ती  हैं  झ्  ब  इसको  दो  विभागों  से  सम्बन्धित  न
 करके

 एक  ही  विभाग  से  यदि  इस

 को  सम्बन्धित  रक्खा  छाये  तो  यह  अधिक  उपयुक्त  होगा  |

 इस  के  अतिरिक्त  भारतीय  भाषाओं  के  पत्रकारों  के  सम्बन्ध  में  भी  देखा  यह  गया  हैं  कि  सम्बन्धित

 विभाग  जितनी  अंग्रेजी  के  पत्रकारों  को  सम्मानित  स्थान  देते  हैं  उतना  सम्मानित  स्थान  भारतीय

 भाषाओं  के  पत्रकारों  को  अभी  तक  प्राप्त  नहीं  हो  सका  हैं  ।  में  चाहता  हूं  कि  डा ०  गोपाल रेड्डी  स्वयं  इन

 बातों  के  सम्बन्ध  में  विचार  करें  |  जहां  वह  भारतीय  भाषाओं  को  प्रोत्साहन  देना  चाहत ेहैं  तो  उनके

 पत्रकारों  को  भी  उसी  प्रकार  का  सम्मानित  स्थान  देने  के  सम्बन्ध  में  सम्बन्धित  विभागों को  उन्हें  आदेश

 देना  चाहिये  स्वर्गीय  सरदार  पटेल  के  हाथों  में  जब  यह  विभाग  था  तो  उन्हों  ने  उस  समय  इस  के

 भारतीयकरण के  लिये  कुछ  कार्य  किया  था  ।  रायटर  की  समाचार  ऐजेंसी  शादी  देशों के

 समाचार  संग्रह  किया  करती  थी  कौर  यहां  से  उनको  लन्दन  भेजा  करती  थीं  ।  वह  वहां  सम्पादित  होते

 थे  और  भ्राडिट  होने  के  बाद  तब  वह  समाचार  प्रसारित  किये  जाते  थे  ।  सरदार  पटेल  ने  इस

 तथा  प्रवृत्ति  का  विरोध  किया  कौर  उन्होंने  इसके  स्थान  पर  कहा  कि  टोकियो  हांगकांग  ate  पैकिंग

 ante  के  सब  समाचार  भारतीय  माध्यम  से  सीध  हमें  कयों  प्राप्त  हों  सरदार  पटेल  ने  इस  पद्धति  को

 अच्छा  नहीं  समझा  ।  उन्हें  ने  कहा  कि  इस  प्रकार  की  ऐजेंसी  का  क्या  लाभ  है  ?  क्यों  न  हम  भारतीय

 स्तर  पर  एक  एजेंसी  स्थापित  करें  जो  बर्मा  शर  der  भद्दी  संभी  स्थानों  a
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 प्रकाश वीर

 समाचार हमारे  पास  सीधे  ५  प्रौर  उन  को  आडिट  कर  के  समाचारपत्रों में  दें  ?  उस  के  लिये  उस

 समय  प्रैस  ट्रस्ट  श्राफ  इंडिया  की  पना  हुई
 ।

 में  यह  नहीं  कह  सकता  कि  यह  समाचार  एजेंसी

 उस  कायें  को  पूरा  करने  में  कितनों  सक्ष्म  हो  सकी  लेकिन  में  एक  बात  अवश्य  कह  सकता  हुं  कौर

 वह  यह
 कि

 हमारे  भारतवर्ष  में  भी  भारतीय  भाषाओं  में  समाचार  देने  वाली
 ८

 एजेंसियां  हें  जिन  में

 कि  टन्दुस्तान  समाचार  का  विशेष  रूप  से  भ्र पना  एक  स्थान  है  ।  यह  एजेंसी  समाचार  प्रसारित

 करती हूं  लेकिन  जितना  प्रोत्साहन
 इस

 सम।चार  एजेंसी  को  मिलना  चाहिये  वह  नहीं  मिलता  है  प्रैस

 कमीशन  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  इस  को  मेजर  एजेंसी  बताया  है
 ।

 प्रान्तीय  समाचारों  को  भी  यह  संग्रह
 करके  उन  स्थानों  पर  पहुंचाती  हू  ।  भारतीय  भाषाओं  को  .  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  जो  एसी

 भारतीय  भाषाओं  की  समाचार  एजेंसियां  हैं  उन
 को

 विशेष  रूप  से  प्रोत्साहन  दिया  जाना  चाहिये  ।

 भारतीय  भाषा ग्र ों  के  वृत्त  चित्र  के  सम्बन्ध  में  मुझे  विशेष  बात  यह  कहनी  है  कि  जो  श्राप  के  यह

 छोटे  छोटे  चित्र  तैयार  होतेहैं  उन  के  बारे  में  पता  यह  am  fe  पहले  इन  को

 इंग्लिश में  तैयार  किया  जाता  है  फिर  उन  को  अनुवाद  कर  के  हिन्दी  में  तैयार

 जाता  है  अरब यह  सभी  जानते हैं  कि  wat  जानने  वालों की  संख्या  इस  सार

 ay  में  दो  प्रतिशत  है  लेकिन  दुर्भाग्य  इस  बात  का  हे  कि  हमारी  सरकार  के

 जो  वत्त  चित्र  wie  प्रकाशन  होते  हैं  वह  ज्यादातर  अंग्रेजी  में  ही  होते  ह  इस  रिपोर्ट  में  बताया

 गयाह  कि  १९६१-६२  में  जो  प्रकाशन  निकले  हैं  उन  में  अंग्रेजी  के  प्रकाशनों  संख्या  ७२  हिन्दी

 की  ¥3  बंगाली की  ७,  गुजराती की  ५  श्रेणियां  are  दूसरी  भाषाओं  के  भी  थोड़े  थोड़े

 प्रकाशन  निकले  हें  जिस  देश  में  केवल  दो  प्रतिशत  wast  जानने  वाले  हों  वहां  wash  के  प्रकाशनों

 धर  इस  प्रकार  का  भारी  व्यय  करना  यह  कहां  तक  इस  देश  की  परम्परा त्रों  के  अनुकूल  हो  सकेगा
 ?

 यही  बात  चित्रों के  सम्बन्ध  में  भी  कही  जा  सकती  हैं  ।  जो  व्यय  प्रंग्रेजी  के  aa  चित्र  तैयार

 करने  में  होता  है  भ्र  जो  व्यय  भारतीय  भाषाओं  के  वृत्त  चित्र  तैयार  करने  में  किया  जाता है  ।  उस

 में  भी  बहुत  बड़ा  भ्रातृ  है  ।  में  चाहता  हं  कि  जब  इस  मंत्रालय के  खच  की  मांगों  की  स्वीकृति  के

 लिये  सदन  में  विचार  हो  रहा  हूं  तो  इस  के  ऊपर  विशेष  ध्यान  देना  चाहिए  |

 एक  प्राय  बात  जो  में  विशेष  रूप  से  कहना  चाहता  हूं  वह  है  भारतीय  भाषाओं  के  उप-संपादकों

 के  सम्बन्ध  गत  वर्ष  भी  जब  इस  मंत्रालय  को  बजट  मांगों  पर  चर्चा  चल  रही  थी  तो  मं  ने  इस  को

 उठाया था  ।  मैंने  माननीय  डा  ०  केसकर  को  कहा  था  कि  आकाशवाणी  में  भारतीय  भाषाओं  के  जो  उप

 संपादक  हैं  उन  की  स्थिति  को  at  बढ़ाना  चाहिये  |  डा०  केसकर  ने  उस  समय  यह  कह  था  में  इसके

 लिये  उनको  उतना  दोषी  नहीं  मानेगा  जितना  उन  के  विभाग  को  जिस  विभाग  ने  कि  उन  को

 गलत  जानकारी दी  |  डा ०  केसकर  ने  कहा  था  कि  वह  लोग  तो  एना  उन्नीस  ट्रान्सलेशन  प्रनुवादक

 के  रूप  में  नियत  हुए  थे  इसलिये  उन  की  पद  वृद्धि  के  सम्बन्ध  में  कोई  eq  ही  उपस्थित नहीं  होता

 लेकिन  स्थिति ऐसो  नहीं  है  स०  पी०  एस०  सी०  के  द्वारा  विधिवत्  उन  की  परीक्षा  हुई  जिस  में

 होने  के  बाद  उन  की  नियुक्तियां हुईं  ।  लेकिन  यू०
 पी०  एस०  सी

 ०  जैसी  सर्वोच्च  निष्पक्ष  संस्था

 की  परीक्षा  उत्तर  करने  पर  उस  की  स्वीकृति  प्राप्त  करने  के  पश्चात  उन  को  सब  से  निचले  ग्रेड  में

 दिया  गया  है  सनौर  यह  र  लगा  दो  गई  हैं  कि  श्री  उन  की  एक  विभागीय  परीक्षा  प्रौढ़  होगी
 ।

 क्या वह  विभागीय  परीक्षा य  पी०  एस०  सो०  की  परीक्षा  से  बड़ी  हो  सकती  ह  |

 महोदय  मैं  श्राप  को  बताना  चाहता  हुं  कि  भारतीय  उप-सम्पादकों  की  स्थिति  ग्रा काश वाणी

 में  क्या  अतारांकित प्रदान  संख्या  Sok  के  उत्तर  में  बताया  गया  था  कि  ७००-१,२५०  रुपये के  पहले

 ग्रेड  में  कुल  मिला  कर
 ७६

 उप-सम्पादक  हैं  जिन  में  से  ६६  अंग्रेजी  के  और
 १३  समस्त  भारतीय  भाषियों

 के  दुसरे ग्रेड  में
 जिसका

 वे
 तन-क्रम  Yoo—iyo  रुपये हू  कुल

 ३१  व्यक्ति  जिन
 में  से

 १८  अंग्रेजी

 के  हे  ौर  १३  भारतीय  भाषाओं  तीखर  ग्रेड  जिसका  वेतन-क्रम  रुपये  हूं  कुल
 मिला
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 कर  १२८  व्यक्ति  जिन  में  ७६ भ्रंग्रेजी के  कौर  ५२  समस्त  भारतीय  भाषाओं  के  कौर  हें
 चौथे  ग्रेड

 जो  कि  सब  से  छोटा  ग्रेड  ह  are  जिस  का  वेतन-क्रम
 Reo-vay

 ५  रुपये  oY  व्यक्ति  जिन

 में  ११  अंग्रेजी  के  शर  ३  समस्त  भारतीय  भाषाओं  के  हें
 ।

 इन  झरोकों से  यह  प्रतीत  होता  कि  चौथा  ग्रेड
 उन

 भारतीय  भाषाओं  के  उप-सम्पादकों  के

 लिये  ही  बनाया  गया  था
 ।
 में  समझता  हूं  कि  भा  रतीय  के  उप-सम्पादकों

 को
 दुगना  काम  करना

 पड़ता  क्योंकि  प्रजनन  में  समाचार  जाते
 जिन  का  उन्हें  अनुवाद  कर  फिर  से

 अपनी

 में  तैयार  करना  पड़ता  हूँ  ।  पिछली बार  डा०  केसकर  ने  इस  स्थिति  को  फिर  से  देखने  को  चर्चा

 की  थी  wa  डा०  गोपाल  रेड्डी  के  हाथों में  यह  विभाग  कराया  हू  ।
 में  ara  करता  हूं

 कि
 वह  इस

 विषय  में  विचार  करके  भारतीय  ब् भाषाझ  के  उप-सम्पादकों  के  साथ  हो  रहे  श्रन्याय को को  समाप्त

 करेंगे ।

 अ्राकाशवाणी  के  द्वारा  प्रसारित  होने  वाले  समाचारों  के  सम्बन्ध  कुछ  शब्द  कहना  चाहता

 हूं  ।  वैसे  तो  भारतीय  समाचारपत्रों  की  भी  वही  स्थिति  हो  गई  हू  पराधीनता  का  अभिशाप  at  हमारे

 ऊपर  से  नहीं  गया  है  are  कहा  नहीं  जा  सकता  कि  दासता
 की

 ही  मनोवृत्ति से  कब  हम  लोगों  को

 मुक्ति  मिलेगी  जो  बिदेशी  समाचारों  को  वे  जितना  महत्व  देते  हे  वह  सानुपातिक  दुष्टि से  बहुत  अधिक

 दूसरे  देशों  के  समाचारपत्रों की  स्थिति  इस  से  बिल्कुल  भिन्न  ह  ।
 में  निवेदन  करना  चाता  हूं  कि

 राका दावा  के  न्य  ज  ब्रॉडकास्ट  की  स्थिति  भी  लगभग  समाचारपत्रों  जैसी  है  ।  करो  कभी  तो

 समाचार  aster  विदेशी  समाचारों  से  भरा  gar  रहता  जब कि  दूसरे  देशों के  ब्रॉडकास्ट  मे

 कठिनाई  से  एक  दो  मिनट  का  समय  विदेशी  समाचारों को  दिया  जाता |  चाहता हूं  कि

 माननीय  मंत्री  जी  इस  प्रश्न  पर  भी  विचार  करें  ।

 इस  सम्बन्ध  में  मैंने  गत  ay  भी  कहा  था  कि  केवल  राजनीतिक  समाचारों  को  ही  प्रतीक

 महत्व  न  दे  कर  सामाजिक  प्रौढ़  सांस्कृतिक  समाचारों  को  भी  महत्व  दिया  जाना  चाहिए  are  उन

 कों  समाचार  बुलेटिन  में  उचित  स्थान  देना  चाहिए  |  डा०  केसकर  ने  इस  बात  को  स्वीकार  भी  किया

 लेकिन  मेरा  अनुमान  है  कि  श्रभी  तक  इस  सम्बन्ध  में  कोई  विशेष  प्रकार  का  परिवर्तन  नहीं हो

 पाया है  ।

 विदेश  सेवा  विभाग  के  सम्बन्ध  में  मंत्रालय  की  रिपोर्ट  में  ये  area  दिये  गए  प्रसारणों

 का  मूल  उद्देश्य  बाहरी  दुनिया  के  सामने  भारत  का  सच्चा  स्वरूप  प्रस्तुत  करना  हैਂ  |  लेकिन  देखा  यह

 जाता  है  कि  जब  श्रमरीका  के  प्र  ज़िडेंट  रा  ज़नहावर  यहां  तो  विदेश  सेवाविभाग  ने  दूसरे  देशों

 के  लिए  पांच  रीलें  ब्रॉडकास्ट  कीं  गौर  इस  की  तुलना  में  जब  डा०  प्  बारह  साल  तक

 राष्ट्रपति  रह  कर  पद-मुक्त  हु  तो  उन  के  सम्बध  में  विदेश  सेवा  विभाग  ने  एक  भी  रील  प्रसारित

 नहीं  की  ।  में  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  इस  विभाग  का  ७०  भारतीय  समाचारों  या  भारतीय

 वृत्तांतों को  प्रोत्साहन  देना  हूं  या  उन  की  संधा  उपेक्षा  करना  है  ।  मेरा  विश्वास है  कि इस

 विभाग  की  नीति  में  परिवर्तन  की  आवश्यकता  है  ।

 चिल्ड्रन  फ़िल्म  सोसायटी  के  बारे  में  मैँ  यह  कहना  चाहता  हुं  fe  मंत्रालय  की  रिपोर्ट  में  बताया

 गया  है  कि  जनवरी  से  28 R2  तक  की  श्रीराम  में  २४५,
 ०

 ००रुपया  कौर  ....  PER  से  फ़रवरी

 १९६२  TH  की  अवधि  में  €,८  २,७२२  रुपया  इस  सोसायटी  को  श्रमदान  के  रूप  में  दिया  गया  |

 कल  इस  बात  की  विशेष  रूप  से  चर्चा  की  गई  थी  कि  इस  सोसायटी  के  बारे  में  एस्टीमेट्स  कमेटी  की

 रिपोर्ट  च्५  देने  वाली  है  कि  कितना  गोलमाल  इ  स
 सोसायटी  में  चल  रहा  मैं  चाहता

 हूं  कि  मंत्रालय  निष्पक्ष  अ्रधिकारियों  के  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  इन्क्वायरी  जो  कि  उच्च-स्तरीय

 होनी  चाहिए  उस  के  इस  बारे  में  उचित  निर्णय  लिया  जाये  ।
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 [at  प्रकाश वीर

 ma  में  फ़िल्म  सेंसर  ale
 के

 बारे  में  दो  शब्द  कहना  चाहता  हूं  ।  पिछले  दिनों  श्राव्य  विनोबा

 भावे  जो  कि  राजनीतिक  स्तर  से  ऊपर  उठ  कर  देश-निर्माण  के  लिए  काय  कर  रहे  एक  आन्दोलन

 चलाया  था  कि  गन्दे  चित्रों  कों  चौराहों  पर  से  फाड़ा  जाये  ।  पिछली  बार  सदन  के  माननीय

 श्री  त्यागी  जी  ने  भी  इस  विभाग  की  कौर  कुछ  थोड़ा  सा  सं  केत  किया  लेकिन  तभी  तक  उसकी

 कॉर्न-प्रणाली  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  हो  पाया  है  ।  मै  श्राप  को  बताना  चाहता हूं  कि  जो  गीत

 सेंसर  बोझ  पास  करता  न  उनमें  इस  प्रकार  के  गीत  भी  होते  हैं  :

 तारे  भी  तन्हाई  भी

 तूम  ने  क्या  दिल  कों  जलाने  की  कसम  खाई  नन

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  वे  गीत  यहां  पर  सुनाकर  हमें  उसी  कीचड़  में  न  लें  जायें  ।

 श्री  प्रकाश वीर  शास्त्री  :  में  समाप्त कर  रहा  हूं  ।

 मे  चाहता हूं  कि  सेंसर  as  को  इसे  प्रकार  कड़ा  किया  जाये  कि  देश  का  नैतिक  ate  चारित्रिक

 स्तर  न  गिरने  प्रिया  अगर  यह  प्रवृत्ति  इसी  तरह  चलती  तो  में  सूचना  ate  प्रसारण

 मंत्री  को  चेतावनी
 के

 रूप
 में  कहना  चाहता हूं  कि  अभी तो  झ्राचायं  विनोबा  भावे  की  कौर  से  ag

 आन्दोलन  लेकिन  we  सरकार  ने  जनता  की  भावनाओं  की  इसी  तरह  से  उपेक्षा  तो

 देश  भर  में  एक  भयंकर  आन्दोलन  जिस  की  ज़िम्मेदारी  सरकार  पर  होंगी  ।  इस  लिए  मैं

 चाहता  हूं  कि  इस  विषय  में  कुछ  गम्भीरता  से  निर्णय  लिया  जाये  ।

 कौर  प्रसारण  मंत्री  गोपाल  :  इस  वाद-विवाद  में  भाग  लेने  वाले

 माननीय  सदस्यों  का  मेँ  भारी  हूं  ।  उन्होंने  जन-संचार  के  माध्यम के  बारे  में  बड़े
 उपयोगी  सुझाव

 दिये  हैं  aa  मिलाकर  में  यही  कहूं  गा  कि  सभा  के  सभी  सदस्यों  ने  इस  माध्यम  का  समर्थन  कौर

 इसकी  सराहना  की  है  ।  माननीय  सदस्यों  को  यही  इच्छा  है  कि  इस  माध्यम  क़ो  अधिक  प्रभावशाली

 ढंग  से  प्रमुख  किया  जागे  जिससे  कि  योजनायें  का  अधिक  प्रचार  हो  शर  देश  की  बड़े

 झर  तुतोय  योज  व  काल  में  सभी  माध्यमों  के  जरिये  देश  की  safe  भर  समृद्धि  को  बल  दिया

 जाये  ।

 इससे  सम्बंधित  कल  के  वाद-विवाद  का  सिंहावलोकन  करके  मेने  यही  निष्कर्ष  निकाला  है  कि

 इस  विभाग  को  भ्रमित  कट  श्रालोचता  नहीं  हुई  है  ।  माननीय  सदस्यों  ने  थोड़ी  बहुत  टिप्पणी  की  है

 an
 सुधार  के

 लिय
 सुझाव  भी  दिय  हैं  ate  साथ  ही  इन मांगों  को  मंजूर  करने  की  सहमति  प्रकट

 की
 है  |  इसमें  सुधार  करने  को  आवश्यकता  सभी  मानते  हैं  ।  हमारे  प्रगति-पथ  शेरगिल  चरण  में  लॉक

 सवार  के  सभी  इत्यादि  को  बड़ा  महत्वपूर्ण  पार्ट  करना  है  ।

 हमारे  देश
 की  अधिकांश  जनता  walt  भी  शिक्षित  भ्रधघिकांश लोग  अख़बार नहीं  पढ़  सकते

 |

 वे
 रेडियो

 श्र
 फ़िल्मों

 के  जरिये  सुन
 शौर

 देख  सकते  हैं  कि  देश  में  क्या  हो  रहा  है
 ।  इन  साधनों

 का  प्रयोग  तकनीक  को  उन्नति  के  लिये  भो  किया  जाता  फिल्मों  श्र  प्रेस  के  जरिये

 व्यापार  ate  वाणिज्य  में  भी  सुधार  करने  के  तरीक़ों  का  प्रचार  किया  जा  सकता  है  ।

 हमें  प्रौयोगिकी  के  इस  पग में  आगे  बढ़ना  पर  साथ  ही  sae  पवित्र  परम्परा नों  से  अलग  नहीं

 करना है
 |  हमारा  समाज

 भो  निरंतर  बदलता  जा  रहा  है  ।  प्रौद्योगिक  युग  के  प्रभाव  से  हमारे  सामाजिक

 दृष्टिकोण  भी  निरंतर बंद नत  जा  रहे  हैं  ।  हमारा  समूचा  समाज  निरंतर  ५  बढ़ता  जा  रहा  हैं
 ।  इस

 लिय
 wa

 इस  अवस्था पर  यह  कहन  से  कोई  ata  नहीं  कि  हम  प्रश्न  देश  में  प्रगति  १५  वर्षों  तक

 टेलीविजन  नहीं  नति
 वहुत

 ।  इस  तरह  सोचना
 ठीक

 नहीं  होगा  ।  इसलिये
 कि

 पूरा
 देश

 प्रौद्योगिकीय

 मूल  अंग्रेजी  मैं
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 के
 पथ

 पर
 प्र ग्न सर

 हो  रहा  है
 ।  यह  तो  ठीक  है  कि  कभी  कुछ  समय  तक  टेलीविजन  शहरों  के

 लिये

 ही  उपयोंगी  लेकिन  इसका  यह  मतलब  तों  नहीं  कि  टेलीविजन  की  दिल्ली  और  बम्बई  यूनिटों

 को
 भी  ब  द

 कर  दिया  जाय
 ।

 कहीं
 न

 कहीं  उसकी  रियायत  तो  करनी  ही  पड़ेगी  ate  उसके
 बाद

 ही

 उसे  गांवों  में  ले  जाने  की  कोशिश  की  जा  सकती  है  ।

 हमें  अपनी  प्राप्त  जनता  के  सामन  लगातार  रखते  रहना  चाहिये  प्रौढ़  जनता
 को

 सामयिक

 विचार  धारा  के  साथ-साथ  लेते  चलना  चाहिए  ।  अन्यथा  होंगा  यह  कि  बाहरी  जनता
 कौर  सरकार

 की  विचारधारा  तो  एक  होंगी  लेकिन  ग्रामीण  जनता  की  विचारधारा  अर  उसकी  भावनायें  काफी

 पीछे  रह  जायेंगी  |  दोनों  में  एक  खाई  पैदा  हों  जो  अवांछनीय  है  ।  लेकिन  हमारे  प्रचार

 साधन  भी  देश  की  आर्थिक  प्रगति  के  अनुसार  ही  आगे  हो  सकते  हैं  ।  श्रमिक  रूप  से
 उन्नत  देशों  में

 प्रचार  के  साधन  भी  अत्यंत  विकसित  रूप  में  हे  ।  चूंकि  हमारा  देश  ग़रीब  इसलिये  हमारे  देश

 में  बार  पढ़ने  वालों  की  भी  अत्यंत  सीमित  है  ।  रेडियो  लाइसेंसों  ate
 प्रदर्शन  नियों

 की  संख्या  भी  अ्रत्यंत  सीमित  ह  ।  इसलिये  हमें  अपने  प्रचार  के  साधनों  क़ो  आर  अधिक  दृढ़  बनाकर

 उनका  भ्र धिक तम  उपयोग  करना  चाहिये  ।  जिससे  कि  देश  की  समूची  जनता  तक  हमारी  आवाज

 पहुंच  सक  ।  प्रचार  के  सभी  साधनों  को  जनता  तक  पहुंचना  चाहिये  अर  उनको  देश  की  समृद्धि  ग्रोवर

 एकता  के  पथ  पर  अपने  साथ-साथ  ले  चलना  चाहिये  ।

 हमारा  देश  पिछड़ा  gard  ।  प्रति  ८६  व्यक्तियों  के  लिये  एक  wear  पड़ता  जबकि

 यूनेस्को  ने  विकासशील  देश  के  लिये  प्रति  १०  व्यक्तियों  के  लिये  एक  अखबार  का  मानदण्ड  रखा

 है  ।  हमारे  यहां  प्रति  व्यक्तियों  के  पीछे  रेडियों  जबकि  उसका  न्यूनतम  मानदण्ड

 प्रति  २०  व्यक्ति  पीछे  एक  रेडियो  है  ।  इससे  अनुमन्य  लगाया  जा  सकता  है  कि  हमें  भ्र भी  कितना

 रास्ता  तय  करना  है
 ।  तभी

 हम  भविष्य
 को

 चुनौती
 का

 सफलता
 से

 उत्तर  दे  सकते  हैं
 ।

 इस  मंत्रालय  की  जो  सराहना  की  गई  है  उसमें  आकाशवाणी  की  काफी  सराहना  को  गई  है  ।

 कहा  गया  है  कि  उतने  शास्त्रीय  संगीत  को  खोई  हुई  प्रतिष्ठा  को  ga:  प्रतिष्ठित  कर  दिया  हैं  र

 सुयोग्य  कवियों  तथा  संगीताचार्यों  को  संरक्षण  दिया  है  ।  आकाशवाणी  अन्य

 साधनों  की  देश  की  एकता  के  लिय  प्रयत्नशील  है  ।  श्राकाशावणी  ने  अपने  प्रसारणों  द्वारा  लोगों

 में  एकता  की  भावना  बदा  की  है  ।  इसलिये  वह  बधाई  का  पात्र  मुझे  पूर्ण  विश्वास  है  कि

 आकाशवाणी  लोगों  में  एकता  को  भावना  पैदा  उनका  मनोरंजन  उनकी  शिक्षा  कौर

 उद्योग  तथा  कृषि  के  अन्य  क्षेत्रों  में  राग  बढ़ाने  में  काफी  शक्तिशाली  योंग  देगा  ।  मैँ  चाहता हूं  कि

 अऋ काश बणी  तेजी  से  प्रगति  करे  |

 श्रवण  क्षेत्र  भी  बढ़ाया  जाना  चाहिये  |  हम  तृतीय  योजना  में  उसमें
 9X  प्रतिशत तक  वृद्धि

 करने  के  लिये  प्रयत्नशील  हैं  ।  कभी वह  लगभग  ५०  या  ५४५  प्रतिशत है  ।  तूतिया  योजना  काल  के  दौरान

 हम  ६६  ट्रा्समीटसं  लगाने  की  योजना  बना  रहे  जो  उसे
 ७०  प्रतिशत तक  पहुंचा  देंगे  ।

 श्री  कुमारन  ने  त्रिवेन्द्रम  eg  के  बारे  में  शिकायत  की  है  ।  यह  सही  हैं  कि  वह  केवल  ४  किलोवाट

 का  मीडियम-वेव  केन्द्र है  ।  वहां  शीघ्र  ही  २०  किलोवाट  का  केन्द्र  स्थापित  किया  जा  रहा  जो  पुरे

 केरल  में  सुना  जा  सकेगा  ।  इसी  तरह  हैदराबाद  जैसा  प्रमुख  केन्द्र  भी  ५  किलोवाट  क्षमता  का  है  ।

 ऐसे  मीडियम-बेच  केन्द्रों  के  श्रवण-क्षेत्र  में  पुरा  देश  नहीं  श्राता  ।  शायद  शॉर्टवेव  केन्द्रों
 को  पूरे

 देश
 में

 सुना  जा  सकता है
 ।

 श्री  भक्त  दर्शन  ने  हिमालय-प्रदेश  में  एक  केन्द्र  खोलने  की  मांग
 की  है  ।

 उस  प्रदेश में  लखनऊ  केन्द्र  को  युवा  जा  सकता  है  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  पव  तीय  प्रदेश में  मी  डीएम-वे  ब
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 [sto  ब०  गोपाल

 ट्रान्स मीटर सर्वथा  उपयुक्त  रहेगा  या  नहीं
 ।

 हम  उस  पर  विचार  करेंगे
 ।

 तृतीय  योजना  का

 कार्यक्रम  तो  निश्चित  हो  चुका  इसलिये  wa  उसके  बाद  ही  हम  इस  पर  विचार  करेंगे  ।  तृतीय  योजना
 के  कार्यक्रम  में  तो  ae  कोई  गुंजाइश  रह  नहीं  गई  है  ।

 आकाशवाणी  ने  संगीत  को  पूरी  प्रतिष्ठा  दी  है--फिल्मी  सरल

 विविध  भारती  इत्यादि  कार्यक्रमों  द्वारा
 ।

 जनता  ने  उसे  पसन्द  किया  है  कौर  इसकी  हमें  प्रसन्नता  है  ।

 इसलिये  उसे  जारी  रहना  कौर  निरंतर  प्रगति  करते  चलना  चाहिये
 ।

 वह  सभी  समुदायों

 और  राज्यों  की  जनता  को  संगीत  के  माध्यम  से  एक-दूसरे  के  निकट  ला  रही  है  ।  संगीत को  जनता

 में  एकता  ही  पैदा  करनी  अलगाव  नहीं  ।

 लेकिन  भाषा  का  प्रशन  कुछ  बड़ा  कठिन  ate  पेचीदा  सा  है  ।  भारत  में  अनेक  भाषायें  हैं  ate

 आकाशवाणी  के  प्रसारण  इसीलिये  हरनेक  भाषाओं  में  किये  जाते  हैं  ।  यह  झ्राकाशवाणी की  अपनी

 विशेषता है  |  बी०  बी०  सी ०  एक  ही  भाषा  में  प्रसारण  करता  है  |  झ्राकाशवाणी को  इसीलिये  अधिक

 बड़े  संगठन  की  आवश्यकता है  ।  कभी-कभी  एक  ही  के  लिये  विभिन्न  प्रदेशों  के  नामों  का

 सही  उच्चारण  तक  करना  असंभव  होता है  ।

 इसीलिये  हम  अझ्राकाशवाणी  में  एक  उच्चारण  विभाग  war से  बना  रहे  हैं  ।  ग़ालिब को

 गालिब या  विस्वैस्वरय्या  का  किसी  दूसरे  ढंग  से  उच्चारण  किया  जाना  मुझे  पसन्द  नहीं  ह  ।  उससे

 अआकाझावाणी की  प्रतिष्ठा  घटती  है  1  इसी  तरह  नेफा  कौर  काश्मीर  के  भी  कुछ  नाम

 जिनका  सही-सही  उच्चारण एक  ही  एना उन् सर  के  लिये  हरसंभव है  ।  इस  कार हम  आकाशवाणी के

 उच्चारणों  में  सुधार  करने  के  लिये  सतत  प्रयत्नशील  हैं  ।

 भाषा  के  बारे  मैं  ने  सभा  में  ate  सभा  के  बाहर  सुना  है  कि  एक  ऐसी  हिन्दी

 जानी  चाहिये  जो  सभी  हिन्दी  प्रदेशों  में  समझी  जा  सके  ।  कुछ  दूसरे  लोग  कहते  हैं  कि  wa  हिन्दी  काफी

 चुकी  इसलिये  उसे  उसी  दिशा  में  सुधारा  तो  जाये  पर  पीछे  को
 न

 घसीटा  जाये
 ।

 तीन  या

 चार  वक्ताओं  ने  कहा  है  कि  हिन्दी  ऐसी  होनी  चाहिये  जो  झ्रासानी  से  सभी  की  समझ  में  जाये
 ।

 पर
 कुछ  ऐसे  भी  हैं  जो  कहते  हैं  कि  श्राकाशावाणी  ane  जिस  हिन्दी  का  प्रयोग  करती  वही  श्राददों

 हिन्दी  उस  में  परिवर्तन  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।  ऐसे  मामलों  में  हमें  व्यापक  दृष्टिकोण  अपनाना

 चाहिये  ।  हमें  देखना  चाहिये  कि  हमारे  प्रसारण  अधिक  से  अधिक  लोगों  द्वारा  समझे  जायें  ।  यदि

 समझ  में  ही
 न

 श्री  सके  तो  फिर  उनका  कोई  मतलब  ही  नहीं  रह  जाता  ।  इसके  लिये  जरूरी है  कि

 आकाशवाणी  के  श्रोताओं  का  एक  सर्वेक्षण  किया  जाये  ।  इसकी  छानबीन  विशेषज्ञ  लोग

 इसलिये  मेँ  भ्र भी  इसके  सम्बन्ध  में  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  ।

 यदि  उत्तर  प्रदेश  के  परिश्रमी  या  पूर्वी  या  पंजाब  या  बिहार  के  लोगों  को  भाषा  को  समझने

 में  सचमुच  कोई  कठिनाई  पड़ती  तो  श्रव्य  ही  उसका  सर्वेक्षण  कराया  जाना  चाहियें
 ।

 यदि

 अधिकांश  जनता  हमारे  प्रसारणों  को  न  तो  वह  ही  तो  न  |

 अपने  विद्यार्थी  ate  बाद  में  राजनीतिक  जीवन  में  भी  मैं  ने  लोगों  को  कहते  सुना  था  कि  हिन्दी

 और  उद  एक  ही  भाषा  की  विभिन्न  गोलियां  हैं  ।  पन्त  जी  कौर  गांधी  जी  भी  यही  कहा  करते  थे
 ।

 लेकिन  we  आकाशवाणी  ने  उनको  दो  अलग-प्रलय  भाषायें  मान  लिया  है  ।  हिन्दी  उर्दू  में

 प्रसारण  किये  जाते  हैं  ।  इस  से  तो  जनता  यही  समझेगी  कि  दोनों  दो  अलग-प्रलय

 भाषायें हैं  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  उनको  भ्र लग  रखना  चाहिये  या  कौर  उनको  एक  करना  राष्ट्रीय

 एकता  के  हित  में  रहेगा  या  नहीं  ।
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 माननीय  सदस्य :  गांधी  जी  उसे  हिन्दुस्तानी  कहते  थे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  शुरू
 में  शायद  दोनों  एक  ही  पर  बाद  में  उर्दू  के  लेखकों

 ने  फारसी

 श्र  हिन्दी  के  लेखकों  ने  संस्कृत  का  भ्रघिकाधिक  सहारा  लेना  शुरू  कर  दिया  |  इससे  उनमें  अन्तर

 झा  गया  है  ।

 श्री  सकत  दर्शन  :  संविधान  में  भी  तो  ये  दो  थलग-अलग  भाषायें  मानी  गई

 जसे  कि  wea  भाषायें  उसके  eat  उस  सूची  में  नाम  की  कोई  भाषा  नहीं  है  ।

 ब्०  गोपाल  रेड्डी
 :

 हिन्दुस्तानी  की  बहस  मद्रास  में  चली  थी
 ।  मं

 तब  वहां  मौजूद

 मे  जानता हूं  कि  दोनों  में  अन्तर  कसे  पैदा  ।

 लेकिन  मेरी  समझ  में  नहीं  are  कि  दोनों  को  aerate  दिशाओं  में  बढ़ने  दिया  या

 एक  करने  की  कोशिश  की  जाये  |  मैं  स्वयं  इस  समस्या  पर  विचार  करना  चाहता  हूं
 ।

 में  चाहता  हूं

 कि  इसके  बारे  में  सभा  मुझे  बतलाये  |  इसके  लिये  मुझे  कई  इत्यादि  से

 सलाह-मशविरा  करना  पड़ेगा  ।

 जो  भी  इतना  अवश्य  कहूंगा  कि  दोनों  के  अलग-अलग  जा  पड़ने  से  मुझे  खुशी  नहीं  हुई  ।

 गांधी  सरदार  पटेल  की  या  फिल्मों  की  भाषा  के  बारे  में  किसी  को  कोई  ऐतराज  नहीं  ।  प्रधान

 मंत्री  भी  उसी  भाषा  का  प्रयोग  करते  हैं  ।  site  जैसा  कि  श्री  भक्त  दर्शन  ने  कहा  देश  की  जनता

 उसे  समझती है  ।  उसी  के  जरिये  प्रधान  मंत्री  ने  उन  में  भ्रांति  प्रौढ़  जागरूकता  का  संचार  किया  है  ।

 अब  यदि  कोई  कहे  कि  वह  भाषा  भी  लोग  नहीं  तो  पता  नहीं  .  ,

 श्री  भक्त  दर्शन :  मुझे  क्षमा  मैं  समझता  हुं  कि  मेरा  जो  उद्देश्य  था  उसे  माननीय  मंत्री

 महोदय ग़लत  समझ  रहे  हैं  ।  मेरा  मतलब  यह  था  कि  जो  अझ्रहिन्दी  भाषी  लोग  जैसे  बंगला वाले  या

 उनको  उर्दू-मिश्रित  हिन्दी  समझने  में  कठिनाई  होती  है  ।  मैं  इसी  को  सिद्ध  करना

 चाहता  था  ।

 डा०  बे०  गोपाल  रेड्ड  ऐसा  तक  मेरी  समझ  में  नहीं  जाता  ।

 हिन्दी  के  प्रसारण  हिन्दी  भाषी  प्रदेशों  के  लिये  किये  जाते  हैं  ।  महाराष्ट्र  या  गुजरात  के  लिये

 नहीं ।  वे  राजस्थान से  बिहार  तक  के  क्षेत्र  के  लिये  ही  होते  हैं  ।  उनकी  कसौटी  यही  है  कि  इस  क्षेत्र  के

 लोग  उनको  समझते  हैं  या  नहीं  ।

 में  चाहता  हुं  कि  हिन्दी  भाषा  के  प्रसारण  हिन्दी-भाषी  क्षेत्रों  तक  ही  सीमित  रहें  ।  जानना

 चाहूंगा  कि  पंजाब  या  उत्तर  प्रदेश  के  लोग  उस  भाषा  को  ठीक  से  समझते  हैं  या  नहीं  ।

 बंगाली  किस  प्रकार  की  हिन्दी  को
 ज्यादा  भ्रमणी  तरह  से

 इसकी  बहस से  कोई  फायदा  नहीं  ।

 tat  खाडिलकर  )
 :  जब  हिन्दी  को  राष्ट्रीय  भाषा  के  रूप  में  विकसित  किया  जाता  है

 तो  हिन्दी  को  इस  योग्य  बनाना  चाहिये  कि  वह  समूचे  भारत  में  समझी  केवल  हिन्दी-भाषी

 प्रदेशों में  नहीं  ।

 बे०  गोपाल  रेड्डी  :  पूरे  भारत  के  लिये  श्राप  को  कुछ  दूसरे  प्रसारण  रखने  चाहियें  ।

 ये  प्रसारण  तो  मुख्यतया  हिन्दी-भाषी  प्रदेशों  के  लिये  होते  हैं  ।  फिर  यह  कहने  का  क्या  मतलब  कि

 बंगाल  केरल  के  लोग  किस  भाषा  को  ज्यादा  भ्रमणी  तरह  समझेंगे  ?  वैसी  भाषा  को  म्रपनाने  पर

 तो  हिन्दी  प्रदेशों  के  हिन्दी  भाषी  लोग  ही  ऐतराज  करने  लगेंगे  ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री  भक्त  दर्शन
 :

 क्या  कोई  शिकायत  are  है
 ?

 हमें  तो  कोई  शिकायत  नहीं है  ।

 गया
 Bo

 गोपाल  रेड्डी
 :

 हमें  इसका  सर्वेक्षण  कराना  पड़ेगा  ।  श्राप  चाहें  तो  ऐसी  भी  एक

 भाषा  सकते  हैं  जो  त्रिवेन्द्रम  से  कौर  श्रीराम  से  सौराष्ट्र  तक  समझी  जा  सके  ।  वह  दूसरी

 बात  है
 ।

 लेकिन  ये  प्रसारण  तो  मुख्यतया  हिन्दी-भाषी  क्षेत्रों  के  लिये  ही  होते  हैं  ।

 म
 तो  यही  समझता  हूं  कि  बंगला  भाषा  के  कार्यक्रम  बंगालियों  के  लिये  ही  होते  जंगल  में

 रहने  वाले  मद्रासियों  के  लिये  नहीं
 ।

 इसीलिये  हिन्दी  प्रसारणों  की  भी  कसौटी  यही  होनी  चाहिये  कि

 हिन्दी-भाषी  उसको  कितना  समझते  हैं  ।

 श्री  खाडिलकर
 :

 क्या  इसका  मतलब  है  कि  हिन्दी  को  राष्ट्र  भाषा  के  रूप  में  विकसित  करने
 के

 लिये  आकाशवाणी  को  कुछ  भी  नहीं  करना  ary  इस  प्रकार  विघटन  की  नीति  अरपना  रहे

 हैं--एकीकरण की  नहीं

 वें ०  गोपाल रेड्डी
 :

 मैँ  चाहता  हूं  कि  हिन्दी  प्रसारणों  को  सब  से  पहले  तो  हिन्दी  भाषी

 प्रदेशों  में  समझा  जाये  ।  इत्यादि  के  समझने  की  बात  तो  बाद  में  उठेगी  ।

 शो  इमाम  लाल  ares  तथा  :  माननीय  मंत्री  कहतें  हैं  कि  बंगला  प्रसारण

 बंगालियों  पर  हिन्दी  प्रस।रण  हिन्दी  भाषियों  के  लिये  हैं  ।  यदि  यही  नीति  तो  आकाशवाणी  का

 तख़ील  भारतीय  प्रयोजन  रह  जाता  है  ?

 इस  प्रकार  हिन्दी  को  एक  प्रादेशिक भाषा  बना  जायेगा

 श्री  प्रकादावीर  शास्त्री  :  अभी  अपने  कहा  कि  यह  हिन्दी  भाषी  क्षेत्रों  के  लिये  है  ।  लेकिन

 जैसी  मेरी  जानकारी  है  जो  हिन्दी  का  बुलेटिन  है  वह  न्रिचर, द  बंगलौर

 शर  धारवाड़  से  भी  ब्रॉडकास्ट  होता  है  ।  तो  जिस  हिन्दी  को  श्राप  हिन्दी  भाषी  क्षेत्रों  के  लिये

 निर्धारित  कर  रहे  वह  जब  उन  क्षेत्रों  से  ब्रॉडकास्ट  होगी  तो  उन  स्थानों  की  जनता के  लिये  उस

 हिन्दी  को  समझना  णया  कठिन  नहीं  होगा  ?

 बे०  गोपाल  रेड्डी  :  बात तो  स्पष्ट है  कि  में  जिस  भाषा  का  प्रयोग  करता  हूं
 उसे  हिन्दी

 भाषी  लोग  समझते  हैं  या  नहीं  ।  हिन्दी  प्रसारणों  को  दक्षिण  भारत  या  बंगाल  में  कितने  लोग  सुनते

 हैं  इसकी  मुझ  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।  जहां  मेरी  जानकारी  है  कि  उनकी  संख्या  afr  नहीं  है  ।

 हिन्दी  प्रचारकों  के  ज्यादा  लोग  उनको  नहीं  सुनते  ।  ग्रोवर  दक्षिण  भारतीय  को  हिन्दी

 कार्य  क्रमों  में  रुचि  नहीं  है  ।  लेकिन  इसका  यह  we  लगाया  जाना  चाहिये  कि  म  उन  कां  क्रमों

 को  बन्द  कर  गंगा  |  जो  हो  रहा  वह  तो  जारी  रहेगी  |  बस  इतना  चाहता हं  कि  हमारे  हिन्दी

 प्रसारण  सब  से  पहले  हिन्दी  भाषी  लोंगों  ढारा  समझे  श्रीराम  या  दक्षिण  भारत  के

 लोगों  के  समझने  की  बात  उसके  बाद  जायेगी  |

 ऐसा  आरोप  लगाया  गया  था  कि  हिन्दी  के  प्रसारण  पश्चिमी  उत्तर  प्रदेश  पं  काश्मीर

 ait  देहली  में  नहीं  समझ  जाते  हैं  ।  इस  मामले पर  ठंडे  दिल  से  विचार  करना  चाहिए  ।  इस  पर

 बहस  करते  का  कोई  लाभ  नहीं  ।  मे  जल्दी  में  कोई  बात  नहीं  करना  चाहता  ।  इस  पर  गहरा

 विचार  करना  है  ।  मुझे  यह  सुन  कर  दुःख  हुमा  उदू
 और  हिन्दी  के  प्रसारण  भिन्न हें

 ।  यदि

 समझ  at  ध्येय  समानता  के  हित  में  यदि  भाषा ग्र ों  को  इकट्ठा  किया  जाए at  मुझे  बहुत

 खुशी  गांधी  सरदार  पटेल  और  हमारे  प्रधान  मंत्री  को  बहुत  खास  होगी
 ।

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 नहीं  कह  रहा  हूं  कि  मैं  हैदराबाद  कौर  त्रिवेन्द्रम  से  हिन्दी  प्रसारणों  कों  बन्द  कर

 हूं  ग्र  म  हिन्दी  ae  उर्दू  के  प्रसारण  को  भो  बदल  रहा  हूं  ।  इस  मामले  को  सुलझाने  के  लिए  इस

 ध्यान पु वंक  विचार  करना  चाहिए  |

 जैसे  मैने  कहा  चलचित्रों  में  मुझे  काई  प्रतिवाद  दिखाई  नहीं  देता  है  ।  चाहे  देहली  हो  या

 ।  लोग  चलचित्र  देखते  हैं  शौर  भाषा  के  बारे  में  कोई  शिकायत  नहीं  करते  हैं  ।  जब  रेडियो

 का  प्रदान  भ्राता  हैं  यह  प्रतिवाद  प्रारम्भ  हो  जाता  है  ।  शर्त  यदि  चलचित्र  समस्या  का  समाधान  कर

 सकते  हैं  तो  रेडियो  को  भी  इस  का  समाधान  करना  चाहिए  ।

 दक्षिण  भारत  प्रत्येक  स्थान  पर  कई  लोग  हिन्दी  सीख  रहे  हैं  ।  यह  बात  है  ।  यह

 अनिवार्य  की  जा  रही है  ।  यह  परीक्षा  में  भो  एक  विषय  होंगा  ।  ate  में  जानता हूं  कि  मद्रास  के

 अतिरिक्त सब  जगह  लोगों  को  हिन्दी  सिखाने की  airfare की  जा  रही  है  ।  इस  संबंध  में  मेरी  इच्छा

 है  कि  हिन्दी  भाषी  लोंगों  को  कोई  गैर-हिन्दी  भाषा  का  अध्ययन  भी  करना  चाहिए  ।  मैं  यह  चाहता

 हूं  कि  उत्तर  बिहार  ate  राजस्थान  के  लोग  बंगाली  ate  श्रासामी  इत्यादि

 भाषाओं  का  अध्ययन  जहां  तक  आकाशवाणी  का  संबंध  उसमें  भ्र हिन्दी  भाषा  भाषी  लोगों

 के  लिए  हिन्दी  पढ़ना  अ्रनिवार्य  करने  का  कार्यक्रम  आरम्भ  होने  दो  ।  तौर  जहां  तक  बंगलौर

 और  हैदराबाद  में  काम  करने  वाले  हिन्दी  जानने  वाले  लोगों  का  संबंध  हे  स्थानीय  भाषा  सीखनी

 €  या  १५  महीने  एक  आदमी  को  वहां  रखा  जाए  यदि  वह  वहां  की  भाषा  सीख  लें  तो  उसे

 वुद्धि  के  रूप  में  प्रोत्साहन  देना  चाहिए  ।  श्राप  उन्हें  यथासम्भव  कई  भाषाएं  सिखा  सकते  हैं  ।  यह

 रेडियो में  लाभदायक  क्योंकि  कई  भाषाओं  का  हमने  प्रयोग  करना  है  ।  इस  लिए  हम  ऐसे

 प्रोत्साहन  ate  पारितोषिक  देने  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  हेम  रुद्र  ate  दूसरे  लोग  चाहते  हैं  कि  इसे  निगम  बनाया  जाए
 ।

 यह  प्रशन  संसद के

 सामन  कई  वर्ष  रहा  है  ।  पहल  वक्ता  भी  इसे  निगम  बनाने  के  लिए  कहते  रहे  हैं  ।  मेरे  विचार  में  उन

 की  यह  भावना  है  कि  सरकार  इस  के  दिन  प्रतिदिन  के  काय  में  हस्तक्षेप कर  रही है  ।  यदि वह

 हस्तक्षेप कर  रहे  हैं  तो  साहित्य  इत्यादि  के
 मामले

 में
 देश

 के  हित  के  लिए  कर  रहे  हैं  ।  परन्तु

 मेरे  विचार  में  सरकार  कों  दिन  प्रतिदिन  के  प्रशासन  में  हस्तक्षेप  नहीं  करना  चाहिए  ।

 श्री हेम  agent  :  अप  हस्तक्षेप  को  सानते हैं  ।

 बे०  गोपाल  रेड्डी : यह यह
 मानिए  कि  हम  शास्त्रीय  संगीत  चाहते  तो  क्या  शास्त्रीय

 संगीत  को  पुरःस्थापित  करने  के  लिए  यह  डा०  केसकर  द्वारा  हस्तक्षेप  मैं  नहीं  कहता  कि

 हम  किसी  राजनैतिक  दल  के  कार्यों  के  लिए  इस  का  प्रयोग  कर  रहे  हें  ।  कभी  कभी  ऐसा  आरोप

 लगाया  जाता  है  ।  इस  का  बिल्कुल  विरोध  करता  हूं  ।  उचित  समय  पर  निगम  के  प्रश्न पर  विचार

 किया  जा  सकता  है  ।  हम  विस्तार  कर  रहे  हैं  ।  कई  स्टेशन  स्थापित  करते  हैं  ।  जब  वह  हो  जाएगा

 तो
 इसे  निगम  बनाने  के  प्रश्न  पर  विचार  करने  के  लिए  उचित  समय  देगा  ।  परन्तु  प्रभी  .

 श्री  वॉरियर  :  तो  क्या  लाभदायक  संस्था बन  गई  है  ?

 डा०  बना  गोपाल  रेड्डी
 :  नहीं  ।

 श्री  व  eta परवर  :  तो  अभी  उचित  समय  नहीं  है  ।

 tat  AGS में
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 ब०  गोपाल  हमें  लगभग  १३२  लाख  रुपए  क़ी  हानि  ay |
 लाईसेंस  शुल्क  से

 जो  २२  लाख  रुपये
 की

 राय  प्राकाशावाणी के  खर्च  के  लिए  पर्याप्त नहीं  है  ।  कुछ  समय  बाद  यह

 अपना
 खच

 स्वयं
 सम्भालने

 योग्य  होगी  |  जब
 समय  आवश्यकता कौर  मांग  तो  हम

 इसे  निगम  बना  सकेंगे  ।  हम  इसे  निगम  बनाए  के  रास्ते  में  रुकावट नहीं  चाहे  इसे  निगम

 बनाने  में  न  कोई  लाभ  दिखाई  पड़ता  है  न  कोई  हानि  ।  यदि  लोंग  चाहेंगे  तो  इसे  निगम  बना  दिया

 जाएगा  ॥

 स्टाफ  कलाकारों  के  सम्बन्ध  में  काफी  कहा  गया  था  कि  उन्हें  स्थायी  बनाया  कौर  यह

 sa भी  कहा  गया  था  कि  उनकी  सेवा  भी सुरक्षित नहीं  है  ।  मझे  इस  मांग  a  समान  भूति  अन्यथा

 को  यह  पता  नहीं  होंगा  कि  महीने  बाद  क्या  होंगा  ।  ऐसा  उन  के  लिए  भी  wear  नहीं

 होंगा  शर  संस्था  के  लिए  भी  नहीं  ।  इन  स्टाफ  कलाकारों Hi  तदर्थ  भर्ती  किया  जाता है  ।  वह  तबला

 बजान  वाला  या  रागी  या  सितार  बजाने  वाला  हो  |  उन  की  योग्यता  कौर  ara  देखे  बिना  उन्हें

 भर्ती  किया  जाता  है  ।  वह  बाहर  का  काम  भी  ले  सकत  हैं  charac को  ही  लीजिए  जो  कि  झ्राकाश

 वाणी  में  स्टाफ  कलाकार हैं  ।  वे  सरकारी  कर्मचारी  बनना  कौर  हमेशा के  लिए  श्राकाद्यवाणी

 में  ही  रहना  नहीं  चाहेंगे  ।  वे  कलकत्ता  जाते  हैं  we  चाणक्यपुरी  में  भी  काम  स्वीकार  कर

 लेत ेहैं  ।  बिसमिल्ला खां  atk  हरिन  चट्टोपाध्याय  को  लीजिए  ।  उन  में  से  कुछ  काम

 को  पांच  ay  से  कर  रहे हैं  ।  मुझे  नहीं  पता  कि  क्या  ये  सब  सरकारी  कर्मचारी  बनना  चाहेंगे  जिन

 पर  इतन  प्रतिबन्ध  होत  हैं  ।

 fat हेम  प्रत्यक्ष  स्टाफ  कलाकार  बिसमिल्ला  खां  या  रवि  शंकर  नहीं  ग्रोवर

 स्टाफ  कलाकार भी  तो  हैं  ।

 डा०  do  गोपाल  रेड्डी  :  के  वर्ग  में  सभो  कलाकार  जाते  हैं  ।  उन्हें

 भी  उपदान  मिलता  है  ।  उन्हें  निवासी  वेतन  नहीं  मिलता  ।  उन  के  बारे  में  निवासी  क़ी  ara  गौर

 योग्यता  का  कोई  प्रश्न  नहीं  |  उनके  लिए  सामान्य  योग्यता  ही  काफी  कोई  विशेष  उपाधि  के

 बारे  में  नहीं  पूछा  जाता  |  इस  के  कुछ  लाभ  हैं  कौर  कुछ  हानियां  ।  साधारणतया संविदा  तीन  वर्ष  के

 लिए  होता  हूं  ।  यदि  श्राप  उन  के  लिए  अधिक  संरक्षण  चाहत  तो  संविदा at  अवधि  बढ़ा

 कर  पांच  कर  दी  जाएगी  |  यदि  सदन  को  यह  पसंद  हो  तो  यह  प्रविधि  पांच  वर्ष  कर
 दी

 जाएगी
 कौर

 तीन  महीन  at  सूचना  से  नौकरी  छोड़ी  जा  सकती  ह  या  नौकरी  से  हटाया  जा  सकता  ह  ।

 श्री  खाडिलकर  :  कलाकारों  का  ही  seat  नहीं  है  ।  समाचार  विभाग  में  भी  लोग  तीन

 वह  एक  मास  ate  तीन  मास  के  ठे  के  पर  रखे  जाते  हैं  ।  इस  के  बारे में  क्या  स्थिति हू  ।

 बे०
 गोपाल  रेड्डी  : यदि  नाटक  उत्सव  जैसे  विशेष  काम  के  लिए  भर्ती  करनी  हो  तों  लोगों

 क़ो  तीन  महीन  के  लिए  नौकर  रखा  जाता  गरन्तु च्  साधारण  स्टाफ  तीन  वर्ष  के  लिए  रखे  जाते

 परन्तु  विशेष  काम  जैसा  कि  नाटकोत्सव  के  लिए  कलाकार  छोटी  अवधि  के  लिए  रखे  जाते  हैं  ।

 श्री  खाडिलकर  :  क्षमा  आपने मेरी  बात  समझी  नहीं  समाचार  विभाग  में  भी

 दो  तीन  व्यक्तियों को  जो  प् ०  पी  ०  एस०  सी०  द्वारा लिए  गए  हैं  ।  स्थायी  बनाया  जाता  ह

 सब  लाभ  उन्हें  दिए  जाते  हैं  ।  कुछ  क़ो  तीन  वर्ष  के  लिए  रखा  जाता  कुछ  क़ो  चार  कौर  पांच

 वर्ष  के  लिए  कौर  उन  के  ठेके  तीन  महीनों  बाद  नए  कर  दिए  जाते  हैं  ।  यह  प्रश्न  लगभग  एक  हजार

 लोगों  के  बारे में  बिसमिल्ला  खां  जैसे  व्यक्ति  के  लिए  नहीं  ।
 कण

 मल  wast  मं



 ८  १८८४  )  रेव

 डा०  do  गोपाल  रेड्डी  :
 हम  चाहत हैं  कि  सब  बिसमिल्ला  खां  जैसे बन  जाएं  ।

 श्री हेम  जब  कलाकार  की  आवाज़  ख़राब हों  जाए  तो  उसे  नौकरी  से  नहीं हटा  देना

 चाहिए

 पंडा०  ह: ह  गोपाल  रेड्डी  :
 हम  उन्हें  २३,  २४  वर्ष  पर  नौकरी में  नहीं  रखते  ।  हम  ३४५  वर्ष

 की  राय  पर  भी  लोगों  को  नौकरी  पर  रख  लेते  हैं  ।

 स्टाफ  कलाकारों  के  मामले  पर  ध्यान पुर्व  क  विचार किया  जाएगा  और  हम  उनके  ठेके  की

 अवधि  को  बढ़ाने  के  लिए  जो  हों  सकेगा  करने  की  कोशिश  करेंगे  ।

 विदेशी  सेवाओं  में  अधिक  लोग  दूसरे  देशों  के  नहीं  हैं  ।  १३  भाषियों में  सात  भाषाओं का

 कार्य  भारतीयों  के  हाथ  में  हूं  ae  चार  इन्डोनेशिया  आर  तिब्बती ਂ

 का  कार्य  विदेशी  लोगों  के  हाथ  में  है  ।  चीनी  भाषा  का  काम  हमारे  लोग  कर
 रहे  हैं

 ।  हम  प्रपर

 क़ो  विदेश  भेज  रहे  हैं  कौर  इस  बात  का  ध्यान  रखेंगे  कि  वे  उन  भाषाओं  में  योग्यता  प्राप्त  करें  तौर

 यथाशीघ्र  विदेशी  सेवाओं  में  ओपन  लोग  लगायेंगे  ।

 सहोदय  पीठासीन

 यह  मामला  भी  उठाया  गया  था  कि  प्रैस  की  शक्ति  के  इकट्ठा  होने  से  विचार  प्रगतिशील  नहीं  रहेंगे  ।

 9EUY H के  प्रैस  arin  के  प्रतिवेदन  के  आधार  पर  कई  सदस्य  इस  मामले  पर  बोले  हैं  ।  उन्होंने

 VER  के  आंकड़ों  के
 आधार  पर  मांकड़ दिए

 हैं  ।
 हम  देखते  रहे  हैं  कि  क्या

 EYXR  ग्रोवर  १९६१

 के  बीच  में  कोई  गम्भीर  बात  हुई  है  ।  हम  PERR  के  आंकड़ों  जो  कि  रजिस्ट्रार  ने  दिए  है

 अध्ययन कर  रहे  हैं  ।  १९४५२  कौर  १९६१  में  प्रतीक  अन्तर  नही ंहूं  ।  उन्होंने  स्वयं  कहा  कि

 farere are afd कौर  शक्ति  के  इकट्ठा  होने  की  प्रो  झुकाव  है  ।  हम  इस  को  देख  रहे  हैं  ।  हम  PERL  के

 आंकड़ों  का  MEI  करने  क़ी  कोशिश  कर  रहे  हैं  ।  यदि  कुछ  ग्रा धार  तो  देखेंगे  कि  क्या  करना

 प्रेस  आयोग  ने  भी  नहीं  बताया कि  यदि  एकाधिकार हो  तों  क्या  करना  चाहिए प्रौढ़  उन  की  क्या

 दोस्तियाँ  होनी  चाहिएं  इत्यादि  ।  इसलिए  किसी  भी  निर्णय  से  पूर्व  हमने  यह  देखना  है  कि  श्री

 ब्रिटेन  शादी  में  क्या  हो  रहा  है  ।  यह  बहुत  कठिन  संवैधानिक  प्रदान  है  ।  कि  क्या  हम  उनके

 विस्तार  में  कोई  रुकावट  डाल  सकते  हैं  ।  हम  चाहते  हैं  कि  स्वामित्व  प्रीत  होना  चाहिये  कौर

 राय  की  विविधता  को  प्रोत्साहन  दिया  जाना  चाहियें  |  हम  इस  मांग  से  सहानुभूति  रखते  हैं  कि  पढ़ने

 वाली  जनता  थ  लिये  चुनाव  के  लिये  काफी  समाचारपत्र  होंने  चाहिये  ।  एक  नगर में  एक  ही

 समाचारपत्र  नहीं  होना  चाहिये  |  पर्याप्त  समाचारपत्र  होने  चाहियें  ताकि  वे  भ्र पने  लिये

 पत्र  चुन  सकें  |  १६५२  से  जो  परिवहन  हुये  हम  उनका  अध्ययन  कर  रहे  मेरी  कठिनाई  यह  है

 कि  उन्होंने  एकाधिकार  को  हटाने  के  लिये  विशेष  तरीका  नहीं  बताया  ।  यदि  नया  प्रैस  प्रयोग

 नियुक्त  किया  तो  वे  एकाधिकार  को  हटाने  के  प्रशन  पर  विचार  कर  सकते  हैं  ौर  इसके  बारे

 में  ढंग  बता  सकते  हैं  ।

 fart  भक्त  दर्शन  :
 क्या  श्राप  नया  प्रेस  आयोग  नियुक्त  कर  रहे  हैं  ?

 बे०  गोपाल  रेड्डी
 :  नहीं  ।  हम  इस  प्रदान  पर  विचार कर  रहे  हैं  |  यह  पता

 लगाना  चाहिये कि  क्या  कोई
 अधिक

 अन्तर  हुमा  हैं
 या  PEAR  की  परिस्थिति  हम  इस  प्रदान  पर

 विचार
 कर  रहे  हैं

 ।  इस  मामलेਂ  में  हमारे  खुले  विचार  हैं  ।  हम  देखेंगे कि  क्या  करना  है  ।

 मूल  उग्र  में



 ३५४६
 भ्रनुदानों  की  मांगें  २९  १९६२

 ह  गोपाल

 इस  सम्बन्ध  में  कइयो  ने  बिरला  कौर  डालमिया  का  नाम  लिया  यदि  कोई
 नैतिक  दल  कई  समाचारपत्रों  का  स्वामी  हो  तो  क्या  होगा  ?

 श्री  मे०  कठ  कुमारन  :  वह  व्यापारी  संस्था  नहीं  है  ।  राजनीतिक  दल  ate  व्यापारी

 संस्था  में  भ्रातृ  होता  है  ।

 बे०  गोपाल  रेड्ड  यदि  रात  दिन  कई  समाचारपत्र  एक  जैसे  समाचार  दें  तो  यह

 शिकार  होंगा  या  इस  मामले  पर  ध्यानपूर्वक  विचार  करना  एक  राजनैतिक  दल  के  २४

 समाचारपत्र  हैं  ।  याद  वे  सब  त्रिवेन्दम  से  बंगाल  या  देहली  तक  एक  ही  ढंग  से  समाचार  दें  ,  .

 श्री  Ao  क०  कुमारन  :  कया  माननीय  मंत्री  की  राय  में  व्यापारी  संस्था  कौर  समाचारपत्र

 एक  ही  बात  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  शांति  |

 ह  गोपाल  रेड्डी  :  उनके  हजारों  अंशधारी  हो  सकते  हैं  ।  उना  २५  समाचारपत्र  हैं  ।

 यह  एकाधिकार  है  या  नहीं  इस  मामले  पर  विचार  करना  यदि  एक  राजनैतिक  दल  के  कई

 areas  हों  तो  कवि  वहू  एकाधिकार  है  या  नहीं  इस  पर  भी  ध्यानपूर्वक  विवार  करना  है  |

 oat
 fat  वॉरियर  :  ae  बड़ा  महत्वपूर्ण  विषय  हैं  ।  प्रेस  रजिस्ट्रार  ag  न  कहे  कि  वह  उस  के

 प्रतिवेदन  में  है  ।  उसे  यह  प्रमाणित  नहीं  करना  चाहिये  कि  यह  समाचारपत्र  एकाधिकार  है  |

 Ho
 गोपाल  रेड्डी

 :  वे  सामग्री  दे  सकते  हम  चाहते  हें  कि  समाचारपत्र  प्रदेश  बनें  ।

 हमने  कई  लोगों  तक  सम्पर्क  बढ़ाना  है  ।  अभी  भी  समाचारपत्र  पढ़ने  वाले  लोग  ५०  लख  से  कम

 कवल  ४५  लाख  लोग  समाचारपत्र  पढ़ते हैं  ।  हमें  समाचारपत्रों  को  लोकप्रिय  बनाने  में  प्रगति

 करनी है  ।  मत  हमने  देखना  है  कि  क्या  हम  समाच।र  पत्रों  को  और  ग्रीवा  बना  सकते

 परिचालन  को  बढ़ाना  है  कौर  इस  बात  का  ध्यान  रखना  समाचारपत्र  थोड़े  व्यक्तियों

 के
 हाथों  में

 न
 रहें  ।

 प्रादेशिक  भाषा गों  के  समाचारपत्रों  को  विज्ञापन  देने  का  प्रशन  उठाया  हम  इन

 चारपत्रों  को  प्रोत्साहन  दना  चाहते  क्योंकि  अन्ततोगत्वा  इन्होंने  गांवों  क  लोंगों  तक  पहुंचना

 हैं
 ।

 भरंग्रेजी  जानने  वालेਂ  लोग  कम  हैं  ।  नगरों में  वे  हैं  ।  विज्ञापनों  क  सम्बन्ध  में  हमारी  नीति

 उन्हें  प्रोत्साहन  देने  की  है  ।  पिछले  वर्षों  में  वे  बहुत  अच्छू  रहे  उन्हें  विज्ञापन  देकर  हम  उन्हें  रोक

 शर्वितशाली बनाना  चाहते हैं  ।  विज्ञापन  उपहार  नहीं  इसे  कोई  सहायता  के  रूप  में  नहीं  मांग

 सकता है
 |  इस  लिये  यह  कहना  रोक  है  कि  उस  समाचारपत्र  को  विज्ञापन  क्यों  न  दिये  जायें

 जिस  का  परिचालन  अधिक  होता हे  ।  किसी  समाचारपत्र  को  विज्ञापन  देने  से  पहिले  कई  बातों  का

 ध्यान  रखना  पड़ता  हैं  ।  सरकार  के  हाथों  में  पक्षपात  की  शक्ति  होने  का  प्रश्न  नहीं  हमारी  नीति

 प्रादेशिक  भाषाओं  को  यथासम्भव  प्रोत्साहन  देने  की  हम  इस  बात  पर  विचार  करेंगे  कि  क्या

 हम  जो  उन्हें  अब  विज्ञापन  देते  हैं  उनका  ग्रनपात थि  बढ़ा  सकेंगे  |

 श्री  भक्त  दन  :  प्रेस  के  बारे  में  क्या  स्थिति  है
 ?

 मूल  ग्रंग्रेजी  में



 ८  १८८४  अनुदानों  की  मांगें  RUvo

 न०  गोपाल  रेड्डी  :  पहले  प्रेस  सलाहकार  समिति  बनानी  है  ।  सलाहकार  समिति

 प्रेस  परिषद्  के  ब्योरे  पर  विचार  करेगी  ।  यह  बनाई  क्योंकि  प्रेस  आयोग  ने  इस  की

 रिश  की  है  कौर  महत्वपूर्ण  व्यक्ति  भी  प्रेस  परिषद्  चाहते  हैं  ।  इसलिये  हम  प्रेस  परिषद्  स्थापित

 करने  के  विरुद्ध नहीं  हैं  ।  पहले  में  हम  प्रेस  सलाहकार समिति  बनायेंगे  ।  यह  ब्योरा  तेयार

 करनी  ।  इस  से  प्रेस  बनेगी  |  केवल  समय
 की

 बात  है  ।

 जहां  तक  फिल्मों  का  सम्बन्ध  हमारे  देश  में  उन  के  feast को  ५०  वर्ष  हो  रहे  १९१२

 में  पहली  फिल्म  बनी थी  ।  PRR  में  वे  अपनी  cay  जयन्ती मना  रहे  फिल्म  उद्योग  नुक्स

 होने  पर  हमारे  देश  की  काफी  भ्रच्छी  सेवा  की  क्यों  कि  कई  लोगों  का  मनोरंजन  होता

 है प्र ौर  कई  लोगों  को  नौकरी  मिलती  है  ।  इस  से  गाने  तर  नाटक  को  प्रोत्साहन  मिला  है  ।
 pag

 बहुत  से  साहित्यिक  लोग  फिल्मों  में  करा  गये  वे  श्रादमीं  जिन्हे  नौकरी  नहीं  मिलती  थी  ।

 निश्चय  ही  कुछ  प्रच्छा  काम  किया  है  ।  यह  केवल  बुराई  ही  नहीं  है  ।  मत  में  फिल्म  उद्योग  की

 प्रशंसा करता  हूं  ।  उन  के  लिये  मेरी  शुभकामनायें हैं  ।  में  चाहता  हू ंकि  वे  अच्छी  फिल्में  बनायें  ।  वे

 लोग  तौर  देश  की  झावइयकताओओं  को  समझेंगे  तर  भ्रमणी  फिल्में  बना  कर  इस  में  सहायता  करेंगे  ।

 प्रावेक्ष  कठिन  set  ।  कुछ  लोग  कहते  हैं  कि  हम  प्रावेक्षण  में  बहुत  सख्त  हैं  ।  कई

 लोग  कहते  हैं  कि  हम  बिल्कुल  भी  सख्त  नहीं  हैं  ।  कई  प्रकार के  गाने  इत्यादि हम  जाने  देत ेहैं  जिनका

 प्रभाव  नवयुवक  ग्रोवर  नवयुवतियों  के  मन  पर
 नहीं  होता

 ।  इस  मामले  में  हमें  बहुत  सोचकर

 चलना पड़ता  है  |  हमारा  प्रावेक्षण  दबोच  इस  मामले  में  कुछ  कार्यवाही  कर  रहा  हम  गंदी  बातों

 को  नहीं  जाने  देते  ।  एसा  होने  पर  भी  कुछ  इत्यादि  पर  शिकायतें  जाती हैं  ।  हाल  ही  में

 लीबिया  विश्वविद्यालय  के  प्रो०  ऐंटी  बरनाड  भारत  वे  भारत  में  ही  हैं--पिछले  ५०  वषों  में

 भारतीय  विश्वविद्यालयों  पर  एक  पुस्तक  लिख  रहे  हैं  ।  वे  मुझे  मिलने  ।  मेंने  दूसरे  देशों  के

 मुकाबिले  में  ग्रसने  देश  के  प्रावेक्षण  के  बारे  में  उनसे  पूछा  ।  उन्होंने  मुझे  बताया  कि  विश्व  के  दूसरे

 देशो  के  मुकाबले  में  हमारे  देश  में  प्रावेक्षण  बहुत  कठोर  है  ।  यह  प्रोफेसर  ने  कहा  ।  हमारे  विचार

 में  ऐसा  नहीं  इस  लिये  दूसर  फिल्मों  वे  मुकाबले  में  हम  ने  पुरी  स्थिति  को  देखना  है  कौर  यह  भी

 देखना  है  कि  क्या  किया  जा  सकता  है  ।  उद्योग  भी  बहुत  घबराता  है  ,  क्योंकि  वे  काफी  धन  aa

 करते  हैं  रोक  प्रावेक्षण  लब  के  काफी  भाग  को  काट  देता  है  ।  इस  लिये  इस  प्रदान  पर  बड़े  ध्यान

 से  विचार  करना  है  ।

 श्री  हेम  बुरा  ने  अनुलिपि  के  एक  किस्म  के  पूर्वे-प्रावेक्षण  वे  बारे  में  कहा  ।  मेंने  इस  पर

 विचार  कियां  श्र  मेरे  विचार  में  इस  का  कोई  लाभ  नहीं  होगा  अनुलिपि  बहुत  निर्दोष  हो

 सकती  है  ,  परन्तु  कुछ  ऐसी  घटनायें  श्रौर दृष्य  लिये  जा  सकते  हैं  जो  कि  बहुत  गंदे  हो  ।  कंवल  अनुलिपि

 दाऊद  या  गाने  से  हालत  अच्छी  नहीं  होगी  ।  फिल्म  को  पूरी  तरह  से  देखना  चाहिये  कि  यह  गंदी  तो

 नहीं  है  या  इसका  कुप्रभाव  तो  नहीं  होता  ।

 श्री  हेम  :  इस  से  उद्योग  को  सहायता  होंगी  |

 बे०  गोपाल  रेड्डी  :
 हम  उसी

 को
 कोशिश  कर  रहे  हैं

 ।  बम्बई में  एक  छोटा  बोर्ड

 हैं  जो  कि  कभी  कभी  अ्रनुलिपि  को  देखता  परन्तु  इस  से  समस्या  का  समाधान  नहीं  कयों  कि

 दाब्द  ही  बहुत  महत्वपूर्ण  नहीं  है  ।

 बुद्ध  माननीय  सदस्यों  में  बच्चों  की  फिल्मी  संस्था  की  बहुत  आलोचना  की  ।  हम  मामले  की

 जांच  कर  रहे  हैं  ।  बच्चों  की  फिल्मी

 isi

 की  कार्यपालक  परिषद्
 के

 पास  यह
 शिकायत

 है  कौर  उन्होंने

 amet  wast  में
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 To  गोपाल

 स्वयं  उनके  संघटनात्मक  ढांचे  की  जांच  के  लिये  तीन  सरकारी  नौकरों  को
 र
 नियुक्त  करने  के  लिये

 कहा है  कौर  मेरे  विचार  में  एक  महीने  से  कम  समय  में  बच्चों  की  फिल्म  संस्था  ठीक  हो  जायेगी  |  हम
 भी  इसक  सरकार  को  कौर  लोगों  को  उत्तरदायित्त्र  के  प्रश्न  की  जांच  करेंगे  |

 इसे  ठीक  करने  की

 कोठिया  करेंगे  ताकि  शिकायतें  न  are  ।

 श्री  प्रकादावीर  शास्त्री  :  वित्तीय  जांच  के  बारे  में  क्या  स्थिति  हे

 ब०  गोपाल  रेड्डी  उसकी  भी  जांच  की  जा  रही  उसका  हिसाब  कौर  दूसरी  बातों

 की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 फिर  क्षेत्र  प्रचार  का  प्रशन  है  ।  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना में  हम  योजना  के  सम्बन्ध  में  प्रचार

 को बरच्छा बना  रहे  हैं  ।  हम  बहुत  गांवों  तक  पहुंचने  की  wtf  करेंगे  ।  तृतीय  योजना  में  Yo  To

 झा  यूनिट  बढ़ाया  अर  इनके  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  सकती  है  इस  पर  विचार  किया

 जायगा |

 में  माननीय  सदस्यों  का  मर  मंत्रालय  की  श्रनदानों  की  मांगों  का  समान  करने  के  लिये

 वाद  करता  हुं  रन  भाषा  का  विवाद पुत्र  प्रश्न  उठाने  के  लिये  मुझे  गलत  न  समझें  |  कुछ  ay  जल्दी

 में  नहीं  किया  जायेगा  ।  इस  बात  पर  ध्यान  पूर्वक  विचार  करना  ग्रोवर  इस  प्रश्न  के  सम्बन्ध  में  हम  कई

 लोगों का  सहयोंग  चाहते हैं  ।

 tat  का०  रा०  गीत  ग्रा काश वाणी  का  नाम  बदल  कर  करने  के

 बारे  में  क्या  स्थिति  है
 ?

 Fo  गोपाल  रेड्डी  :
 उन  पर

 से
 विचार  किया  जायेगा

 पन्नी  खाडिलकर  :
 पृष्ठानुसार  मूल्य  के  बारे  में  उच्चतम  न्यायालय  के  जो  निर्णय  था  उस  के

 विषय  में  कुछ  नहीं  कहां  गया  |

 पंडा०  do  गोपाल  रेड्डी  :
 माननीय  मंत्री  विधि  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  की  चर्चा

 पर  इस  प्रश्न  को  उठाएं  ।  विधि  मंत्री  इसके  संबंध  में  बताने  के  योग्य  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  अरब
 में  सब  कटौती

 प्रस्ताव  मतदान के  लिये  रखता  हूं
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  सभी  कटौती  प्रस्ताव  मतदान  के  लिए  रखे  गये  तथा  स्वीकृत  हुए
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  सुचना  प्रसारण  मंत्रालय  को  निम्नलिखित मांगें  मतदान  के  लिये

 रखी  गई  तथा  स्वीकृत  हुई  :--

 राशि माग  दीपक

 सख्या

 लाा  a  a  एएए  manu  कए  ame  एई  ney  eam  अ  लककीटअववलश  वए  नर  वा

 रुपय

 दे  सचना  प्रसारण  मंत्रालय  चक  28, 83,000

 ६४  प्रसारण  0.0

 ६४.  सुचना श्र  प्रसारण  मंत्रालय  का  राय  राजस्व  व्यय  १,  १,०००

 Re  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  का  पूंजी  व्यय  १०  00,009
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 विधि  मंत्रालय

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अरब  सभा  में  Aa  मंत्रालय  की  मांगो  पर  चर्चा  होगी  ।  इस  के  लिये  तीन

 समय  निर्धारित  किया  गया  जो  माननीय  सदस्य  कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  करना  चाहें  वे
 उन

 की  सुचना  १५  मिनट  में  दे  दें  ।

 वर्ष  १९६२-६३  के  लिये  विधि  मंत्रा
 लय

 की  अनुदानों  को  निम्नलिखित  मांगें  प्रस्तुत  को  गईं  i

 माग  मांग का  नाम  मांग  की  राशि

 संख्या

 ————

 रुपये

 १.  राजस्व  से  देय  व्यय

 परिधि  मंत्रालय 193  ३  ,85,000

 ov  निर्वाचन  BX,  ३,०००

 9५  विधि  मंत्रालय  का  अन्य  राजस्व  ४३,०००
 $$$.

 fat  वारियर  :  सब  से  पहला  सुझाव  मैं  यह  देता हं  कि  विधि  के  प्रशासन  का

 दायित्व  भी  विधि  मंत्रालय  को  ले  लेना  चाहिये  |  इस  का  कारण यह  है  कि  मैं  ने  इस  मंत्रालय  की  मांगों

 के  बारे  में  कुछ  कटौती  प्रस्ताव  भेजे  थे  किन्तु  वे  सब  गृह-कार्य  मंत्रालय  को  हस्तान्तरित  कर  दिये  गये  थे  ।

 इस  विषय  का  अ्रध्ययन  करने  पर  मुझे  मालूम  gat  कि  विधि  मंत्रालय  कितनी  ही  उदार  विधियों  का

 निर्माण  करे  किन्तु  उस  पर  गह-कायें  मंत्रालय  का  डंडा  रहता  हू  ।  गह-किये  मंत्रालय  का  सदा  यह  प्रयत्न

 रहता  है  कि  इन  उदार  उपबन्धों  का  जनता  को  लाभ  न  होने  पाये  ।

 विधि के  प्रशासन  के  बारे  में  सब  से  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  यह  जनता  को  ि. सवध  काम  करने  से

 ही  न  रोके  परन्तु  उन  में  विधि  ae  न्याय  की  प्रति  सम्मान  की  भावना  उत्पन्न  हो  ।  जब  जनता  केਂ

 साथ  न्याय  नहीं  होता  तो  केन्द्र  में  नहीं  बल्कि  राज्यों  में  सबे  शक्ति  सम्पन्न  गृह-कार्य  मंत्रालय

 हस्तक्षेप  कर  समुचित  न्याय  नहीं  होगे  देता  ।  स्वाभाविक  हैं  कि  इस  से  न्याय  के  प्रति

 जनता  का  सम्मान  नहीं  रह  पाता  मैं  इस  बात  फे  तक  उदाहरण  दे  सकता  १९३७  में

 कुछ  जो  राज्य  कांग्रेस  के  तत्वाधान  में  काम  कर  रहे  भ्रालप्पी  में  गिरफ्तार  कर

 लिये गये  थे  ।  हम  में  से  ५  या  ७  व्यक्तियों  से  एक  पंक्ति  में  खड़े  होने  के  लिये  कहा  गया  |  उस  समय

 कुछ  अ्रजनबी  वहां  बुलाये गये  कौर  उन  से  हमारी  शिनाख्त  करने  के  लिये  कहा  गया  ।  बाद  में

 स्नन्यायालय  में  वह  शिनाख्त  ठीक  तरह  नहीं  कर  पाये  कौर  उन्हें  पुलिस  के  दबाव  में  जाकर  काम  करने

 के  लिये  दंडित  किया  गया  ।  इन  परिस्थितियों  में  किसी  भी  शिक्षित  व्यक्ति  को  विधि  के  प्रति  सम्मान

 कैसे  रह  सकता  है  PeWe  में  भी  हम  से  एसा  ही  व्यवहार  ga  |  किन्तु अब wa  की  बार  यह कांग्रेस केਂ

 शासन  के  दौरान  किया  गया  ।

 हमारी  पीठ  पर  छड़ियों  से  पीटने  के  निशान  अब  तक  हैं  ।  मेरा  यह  विश्वास  दे  कि  विधि

 का  प्रशासन  भी  इसी  विभाग  को  सौंप  दिया  तो  सिद्धान्तों  और
 कार्यों

 में  सामन्जस्य  रहेगा  ।

 न्याय
 वि

 का  खेल  नहीं  है
 ।

 इस  में  उचित  संतुलन  की  आवश्यकता है
 ।

 न्याय  का  प्रयोजन यह

 नहीं  होना  चाहिये कि  भ्र परा धी  न्याय
 की

 खोज  किसी  निर्दिष्ट  स्थान  पर  प्रशिक्षु  न्याय  को  उस  के

 पास  जाना  चाहिये
 |

 न्याय  तक  सब  की  जनसुलभ  पहुंच  होनी  वह  मंहगा  भो  नहीं हो  ।

 प्रक्रियायें  इतनी  सरल  हों
 कि  सब  उसे  समझ  सकें

 ।

 एएए  आआ

 मूल  अंग्रेजी  में
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 सामाजिक  न्याय  के  बारे  में  भी  यही  बात  है
 ।

 विधान  के  आधार  पर  काइतकांरों  को  निर्धारित

 अवधि  के  लिये  दे  दिया  गया  किन्तु
 ५  या  १०  वर्ष  के  पदचात् वह फसल के वह  फसल  के  केवल  हिस्सेदार

 मात्र  रह  गये  ।
 इसलिये  विधान  का  उद्देश्य  ही  नष्ट  हो  गया  aa  फसल  के  ये  हिस्सेदार  केवल  मजदूर

 की  स्थिति में  रह  गये  ।  श्रम  सम्बन्धी  विधियों  में  इस  बात  का  क्या  औचित्य  है  कि  श्रम  संगठनों  की

 श्र  से  उच्च  न्यायालय  में  भ्रमित  दायर  करने  के  समय  एक  बड़ी  रकम  जमा  करानी  चाहिये  |  नवीन

 समाज  भारतीय  समाज  की  विकास  बेला  में  जनहित  को  सब  सें  अधिक  महत्व  दिया  जाना
 चाहिये  ।

 मुझे  न्यायालय  के  अफ़सरान  के  बारे  में  कुछ  कहना  है  |  यह  एक  ऐसी  वस्तु  है  जो

 तलवार की  तरह  भारत  के  समाचार  पत्रों  पर  लटकती  रहती  है  |  मझे  स्वयं  इस  का  श्रीनगर है  |

 मान  लीजिये  मेँ  ने  एक  रिपोर्ट  प्रकाशित  की  ate  दो  दिन  बाद  पुलिस  ने  अपराधी  को  पकड़ा  तो  मुझे भी

 अ्रदालत  के  अपमान  के  अ्रपराध  में  उस  के  सामने  खड़ा  कर  दिया  यद्यपि  मझे  इस  बारे  में  कोई

 ज्ञान  नहीं  था  ।

 विधि  मंत्री  ६...” ह  कठ  सेन )  :  यदि  तथ्य  यही  तो  अपराधी  को  एकदम  बरी  कर  दिया

 जायगा |

 श्री  वॉरियर  :  मुझे  बरी  नहीं  किया  गया  और  मैं  क्षमा  मांग  कर  ही  बरी  द्वि  ।  मेरी  बात  का

 सार  यह  है  कि  यदि  किसी  घटना  के  सम्बन्ध  में  पुलिस  द्वारा  कोई  कार्यवाही  करने  की  संभावना

 तो  उस  रिपोर्ट  को  नहीं  छापना  चाहिये  ।  वकील भी  ate  न्यायाधीश भी  यही  कहते  हैं  ।  यदि  अखबारों

 को  समाचार  छापने  की  स्वतन्त्रता  नहीं  दी  गई  तो  भष्टाचार  के  मामले  अनगिनत हो  जायेंगे ।

 अखबार  द्वारा  ऐसी  बातों  का  भंडाफोड़  करने  पर  ही  तो  कार्यपालिका  को  कार्यवाही  करनी  पड़ती  है  ।

 ब्रिटेन  में  भी  इस  स्थिति  ने  भीषण  रूप  धारण  कर  लिया  था  ।  लाड  शिरास  ने  सर्वे  प्रथम  इस  विषय

 को  हाउस  श्राफ  ३  के  सामने  रखा  कौर  इस  के  लिये  कुछ  निदान  मुझे  |  ars  शायरात  की  सम्मति

 में  विधि  की  तत्कालीन  व्यवस्था  से  समाचार  पत्रों  की  अबाध  चर्चा  में  बाधा  होती  जब  कि  ये  पत्र

 उत्तरदायी होंते  हैं  ।

 मझे  &  प्रति  सब  से  प्रतीक  सम्मान  किन्तु  बदलते  हुए  समाज  की  यह  मांग  है
 कि

 समाचार  पत्रों  की  स्वतन्त्रता  की  स्पष्ट  तौर  विशिष्ट  भाषा  में  परिभाषा  की  जानी  चाहिये  |

 श्री  प्र०  के०  देव  )  :  मुझे  बहुत  दुःख  के  साथ  कहना  पड़ता  है
 कि

 गरीब  लोगों
 को

 काननी  सहायता  देने  के  लिये  कोई  भी  पग  नहीं  उठाया  गया  ।  मेरा  निवेदन  है
 कि

 यह  सहायता
 सरकार

 aa  खर्च  पर  देनी  चाहिये  |  यदि  राज्य  सरकारें  रकम  न  दे  तो  विधि मंत्रालय को  उन्हे

 ५०  प्रतिदिन सहायता  देनी  जैसा  कि  भ्रनुसुचित  जातियों  श्र  भ्रनुसुचित
 ख़ादिम  जातियों

 के

 कल्याण  के  मामले  में  किया  जा  रहा  है  ।

 न्यायपालिका  को  कार्यपालिका  से  अलग  करने  के  सम्बन्ध  में  संविधान में  एक  निदेश  किन्तु

 जहां तक  मेरे  राज्य  उड़ीसा  का  सम्बन्ध  यह  अराज  तक  नहीं  किया  यद्यपि कुछ  अन्य  राज्यों

 में  हो  चका  है  ।  श्री  समय  ot  गया  है  कि  विधि  मंत्रालय  उड़ीसा  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में

 वाही  करने  का  निर्देश  दे  ।

 उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  को  सेवा  निंवत्ति  के  बाद  wear  पदों  पर  नियत  करने  की

 प्रथा  बन्द  होनी  चाहिये  ।  यदि  सदन  चाहता  हे  कि  उन  की  सेवानिवृत्ति  को  पेन्शन  बढ़ा

 मल  wast  में
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 दिये  तो  खुशी से  किन्तु  उन्हें  सेवा  निवत्ति  के  बाद  किसी  पद  पर  नियुक्त नहीं  करन

 चाहिये  |

 संविधान में  अच्नुछधद  १४३  में  उपबन्ध  है  कि  राष्ट्रपति  उच्चतम  न्यायालय  से  कानूनी  मामलों  में

 सलाह ले  सकता  है
 ।

 इस  उपबन्ध  का  उचित  उपयोग नहीं  किया  गया
 ।

 विधेयकों  की  मंजूरी  देने
 से

 पहले  राष्ट्रपति  को  उच्चतम  न्यायालय  की  सलाह  ले  लेनी  चाहिये  ।  क्योंकि  संसद  या  राज्य  विधान

 सभाश्रों  द्वारा  पारित  बहुत  से  विधेयक  शक्ति  परस्तार  घोषित  कर  दिये  जाते  हैं  |

 देखा  जायेगा  कि  सदन  द्वारा  पारित  किये  गये  विधानों  में  यह  परन्तुक  पिता  हूं
 कि

 ये  जम्मू शर

 काश्मीर  पर  लागू  नहीं  होंगे  ।  मे  राज  तक  नहीं  समझ  सका  कि  जब  वह  भारत  का  एक  हिस्सा

 तो  हमारे  कानून  जम्मू  कौर  काइमीर  तौर  गोवा  गादि  पर  क्यों  लागू  नਂ  किये  जायें  ।

 मुकदमों  के  निपटारे  में  विलम्ब  के  बारे  में  मेरा  निवेदन  है  कि  इसे  रोकने  के  लिये  उचित

 कार  द्वारा  उच्च  न्यायालयों  तथा  उच्चतम  न्यायालय  का  निरीक्षण  होना  चाहिये  शौर  न्यायाधीशों

 की  संख्या  पर्याप्त होनी  चाहिये

 सरकार  ने  हिन्दू  धार्मिक  धर्म  सवों  की  जांच  के  लिये  एक  आयोग  नियुक्त  किया  है  ।  यह  जांच

 अरन्य  धर्मों  जेसे  मुस्लिम  वक्फ  शादी की  भी  होनी  चाहिये  ।

 अ्रदालती  पंचायतें  एक  तमाशा  बन  कर  रह  गई  हैं  ।  कई  मामलों  में  उन्हों  ने  अवध  काम  किया

 है  ्र  गलत  तौर  पर  न्यायालयों  का  स्थान  ले  लिया  है  ।  भ्र दाल ती  पंचायतों  का  सदस्य  बनने  के

 लिये  कुछ  योग्यतायें  निर्धारित  कर  देनी  चाहियें  ।

 चुनाव  कानूनों  में  मूल  परिवर्तन  करने  की  आवश्यकता  है  ।  पिछे  चुनावों  में  सिद्ध  हो  गया  है

 कि  मत  खरीदने  में  पैसे  की  कितनी  शक्ति  है  ।  चुनाव  व्यय
 पर  जो  सीमा  लगी  हुई  वह  केवल

 तमाशा  ही  है  ।  अनुमान  लगावा  गया  है  कि  उड़ीसा  में  नभ  के  चुनाव  के  लिये  प्रति  स्थान

 ६३,०००  रुपये  केवल  दल की  कौर  से  खां  किया  गया  |  उम्मीदवारों का  अरपना  निजी  खच  अलग

 gi  निर्धारित  सीमा  २५,०००  स्प्रे  इस  के
 अतिरिक्त  सतारूढ़  दल  ने  चुनावों  में  बहुत  ही

 अ्रनियमिततायें  की  हैं  ate  रुपये  शादी  का  दान  भी  किया  है  ।  धमकियों  से  भी  काम  लिया  गया  ।

 मतों  की  पारियों  को  सुरक्षित  रखने  की  उचित  व्यवस्था  होनी  चाहिये  |  सत्तारूढ़  दल  की  शोर

 से  ही  गन्दे  झ्ापरिजनक  पोस्टर  ate  पुस्तकालयों  वितरित  की  गयीं  ।  ऐसी  कार्यवाहियों  को  बन्द

 करना  अ्रावदयण्क  हूं  ।

 fat  फ्रेंक  मन्थनी  शित-प्रांजल-भा  राज्य  )  :  देश  में  विधि  के  शासन  को  जो  हानि

 पहुंच  रही  मैं  उसके  बारे  में  कहना  चाहता  हूं
 ।

 डाइसी  ने  कहा  है  कि  विधि  के  शासन  का  एक  पहलू

 कानूनी  भावना  का  प्रचलन  है  ।  हमारे  देश  में  यह  भावना  धीरे  धीरे  कम  होती जा  रही  सरकार

 कौर  कार्यपालिका  का  संवैधानिक  कौर  न्यायिक  नियन्त्रणों  के  प्रति  भ्र सन्तोष  बढ़ता  जा  रहा  है  ।

 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता में  संशोधन  बड़ी  धूमधाम  से  किया  गया  था  ।  कौर  उस  समय  गृहकार्य

 मन्त्री ने  दावां  किया
 कि  इससे  न्याय  सस्ता  भ्र ौर  शीघ्रता  से  प्राप्त  हो  सकेगा  ।  किन्तु  मैं  श्रापंको

 बतला  सकता  कि  ऐसा  बिल्कुल नहीं  gar
 ।  बल्कि र  यह  है  कि  अभियुक्त व्यक्ति  के  बहुत  से

 अ्रधिकार ले  लिये  गये  हैं  कौर  अभियोजक  की  कौर  से  गड़बड़ी  कौर  शरारत  करने  की  सम्भावना

 बढ़ा दो  गई  है

 faa  sit  में
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 फ्रेंक

 इसी  तरह  हमारे  मूलभूत  प्राधिकारों  का  क्या  हुआ  है
 ?

 भ्रनुच्छेद  ३१  की  क्या  गति  हुई  है
 ?

 कर  का  प्रश्न  देश  के  न्यायालयों
 के

 क्षेत्राधिकार  में
 से  ले

 लिया  गया  भगवान्  की  कृपा  है  कि  भ्रनुच्छेद

 a  का  थोड़ा  सा  प्रभाव  अभी  रह  गया  है  ।  इसमें  व्यवस्था  शब्द  जोड़  इसकी  शक्ति

 बहुत  कम  कर
 दी

 गई  है
 ।  इसी  तरह  उच्चतम

 न्यायालय
 के  निणंयों से  अ्रनुच्छेद  १४  का  सार  या

 प्रभाव  भी  समाप्त  हो  गया  यह  न्यायालयों  द्वारा  अधिकार  छीने  जाने  का  एक  उदाहरण  है  ।

 यह  बड़े  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  हमारी  न्यायपालिका  भ्रधिकाधिक  हतोत्साह  हो  रही  जिस

 से  न्यायपालिका  में  नियुक्तियां
 की

 जाती  वह  बहुत  ही  चिन्ताजनक  हैं
 ।

 मुख्य  मन्त्री  राज्यपालों

 की  ars  में  उच्चतम  न्यायालयों  में  न्यायाधीशों  की  नियुक्तियां  करते  हैं  ।  ऐसे  भी  मामलेਂ  जिनमें

 उन  व्यक्तियों  को  जिनकी  वकालत  नहीं  चलती  थी  उच्च  न्यायालय  का  न्यायाधीश  नियुक्त  किया  गया

 है  ।  एक  मामले  में  एक  ऐसे  व्यक्ति  को  सरकारी  वकील  नियुक्त  किया  गया  जिसने  कभी  वकालत

 नहीं  की  ।  पौर  इरादा  यह  है  कि  उसे  चोर  दरवाजे  से  न्यायाधीश  बनाया  जाये  ।

 सरकार  ने  न्यायाधीशों  को  कार्यपालिका  कौर  प्रशासनिक  पदों  पर  नियुक्ति  के  प्रस्ताव  देकर  केਂ

 उनका  नैतिक  स्तर  नीचा  कर  दिया  है  ।  इसका  परिणाम  यह  होता  है  कि  वे  सेवा  निवृत्त  होने  से  पहले

 ही  नौकरियों  की  खोज  शुरू  कर  देते  न्यायाधीश  भी  शब  दरबारी  किस्म  के  लोगों  की  पंक्ति  में

 शामिल हो  गये  हैं  ।  हमें  उन  की  पेंशन वेतन  के  बराबर कर  देना  चाहिये  किन्तु इस  तरह  उनका  नैतिक

 पतन  नहीं  होने  देना  चाहिये  |  ऐसा  करने  से  न्यायपालिका  लोगों  की  नज़रों  से  गिर  जाती  है  ।  कौर  विधि

 का  शासन  भी  नजरों  से  गिर  जाता  है  ।  यह  भी  बहुत  खेद  का  विषय  है  कि  प्रधान  मन्त्री  या  अन्य

 उच्च  व्यक्ति  न्यायाधीशों  की  झ्रालोचना  करें  ।  इस  समय  उन  पर  कार्यपालिका  का  बहुत  दबाव  है  ।

 ऐसी  व्यवस्था  करनीਂ  चाहिये  कि  उच्चतम  न्यायालय  में  फौजदारी  मुकदमों  ate  मूल  अधिका र

 सम्बन्धी  मुकदमों  का  निपटारा  झ्रनुचित  शीघ्रता  से  न  किया  जाये  |  ऐसा  होने  से  न्यायपालिका  का

 सार  वातावरण  खराब  हो  जाता  है  ।  बहुत  जल्दी  में  किया  गया  न्याय  कोई  न्याय  नहीं है  ।  उच्चतम

 न्यायालय  में  देखा  गया  है  कि  मूल  अधिका र  सम्बन्धीयाचिकाओं  का  निपटारा  ५  या  १०  मिनटों  में कर

 दिया  जाता  है  ।
 एक  याचिका  प्रस्तुत  करने  के  लिये  २५००  रुपये  के  अत्यधिक  राशि  पहले  जमा

 करवानी  पड़ती  है  ।  मैंने  विधि  मन्त्री  से  कहा  था  कि  वे  उच्चतम  न्यायालय  का  ध्यान इस  कौर  दिलायें  ।

 fall  to  Fo  सेन  मैने  बहुत  गम्भीरता  से  ऐसा  किया  था  |

 शरीक ०
 चल  शर्मा

 :  सभ्यता  श्र  कानून
 साथ-साथ  चलते हैं

 ।  इसलिये  यह  अत्यन्त

 महत्वपूर्ण  मन्त्रालय  है  ।

 मानवीय  सम्बन्धों  ग्रोवर  नागरिकों  तथा  राज्य  के  परस्पर  सम्बन्धों  को  कानून  पर  आधारित

 रहना  चाहिये  ।  में  इससे  सहमत हुं  ।

 इसका  दूसरा  पक्ष  यह  है  कि  कानून  केवल  किताबी  नहीं  उसकी  व्याख्या  न्यायाधीश  लोग

 करते  हैं  ।  न्यायाधीशों  को  स्वतन्त्र  श्र
 सुयोग्य  होना  चाहिये  |  उन  पर  नागरिकों  को  भरोसा  होना

 चाहिये  ।  नये  राज्य  में
 तो

 यह  कौर  भी  महत्वपूर्ण  क्योंकि  उसे  नयी  पाइप  रायें  बनानी  पड़ती  हैं  ।

 हमारे  देश  के  इतिहास  में  नागरिकों  की  समानता  का  अधिकार  सवेरा  नवीन  है  ।  इसलिये

 कानून  को  ही  सर्वोच्च  होना  चाहिये
 ।

 अंग्रेजी  में
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 समाज  के  साथसाथ  कानून  भी  परिवेश  नशीली  रहता  इसलिये  न्यायाधीशों  का  सुयोग्य

 होना  जरूरी है  ।  उनको  सभा ज  कौर  सामाजिक  मनोविज्ञान का  गहरा  श्र  समझ  होनी

 चाहिये  ।  उनको  समाज  की  गतिशीलता  की  गहरी  जानकारी  होनी  चाहिये  ।

 मैंने  अपने  देश  के  न्यायाधीशों  से  बात  की  है  ।  मुझे  उनकी  जानकारी  है  ।  और  मैं  कह  सकता

 हू ंकि  उनमें  से  कई  इस  कसौटी  पर  खरे  नहीं  उतरते  ।  उनमे ंसे  कई
 तो  नागरिकों  के  प्रति

 दायित्व  को  समझते  ही  नहीं  ।  न्यायाधीशों  को  कानून  के  इतिहास  atk  कानून  की  विभिन्न  विचार

 धाराओं  से  वाकिफ  होना  चाहिये  ।  न्यायाधीशों  को  इसीलिये  बड़े  अच्छे  अध्येता  होना  चाहिये  |

 मेरा  दूसरा  सुझाव  यह  है  कि  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  के  बारे  में  उच्च  न्यायालयों  के

 मुख्य  न्यायाधिपति यों  को  सिफारिश  करनी  चाहिये  ate  उच्चतम  न्यायालय  के  मुख्य  न्यायाधिपति

 को  उन  सिफारिशों  पर  विचार  करना  चाहिये  ।  ate  सरकार  को  उन  सिफारिशों  को  स्वीकार

 कर  लेना  चाहिये  ।

 न्याय  का  प्रशासन  कौर  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  विधि  मन्त्रालय  a

 अ्रघीन  रहनी  चाहिये  ।  तभी  न्याय  कौर  विधि  की  प्रतिष्ठा  कायम  रह  सकेगी  ।  उसे  गृह  ं  मन्त्रालय

 के  प्रधान  रखना  अनुचित  है  ।

 श्री बड़े  )  :  उपाध्यक्ष विधि  मन्त्रालय  के  काम  के  बारे  में  समय  समय  पर

 इस  सदन  में  प्रौढ़  सदन  के  बाहर  भी  कई  तरह  के  विचार  प्रकट  किये  जाते  रहे  हैं  ।  देश  में  प्रजातन्त्र

 की  एक  स्वस्थ  अर  लोकप्रिय  परम्परा  कायम  करने  के  लिये  कौर  साधारण  जनता  को  न्याय  दिलाने

 के  लिये  ला  मिनिस्ट्री  पर  विशेष  जिम्मेदारियां  art  हैं  ।  मैं  इस  मन्त्रालय  के  काम  काज  के  बारे  में

 तीन  चार  बातों  की  तरफ  विधि  मन्त्री  जी  का  ध्यान  आकर्षित  करूंगा  |

 सबसे  पहले  जिस  बात  को  मैँ  रखना  चाहता  हुं  वह  चुनाव  भ्रायोग  कौर  चुनावों  के  सम्बन्ध  में

 है  ।  way  देश  में  ग्रा जा दी  मिलने  के  बाद  हमने  प्रजातन्त्र  को  अपनाया है  ।  अरब  तक  देश  में  तीन

 चुनाव  हो  चुके  हैं  |  चुनावों  को  ठीक  तरह  से  सम्पन्न  कराने  की  व्यवस्था  भी  प्रत्यक्ष  रूप  से  इसी

 लय  को  करनी  होती है  |  यह  कार्य  एक  स्वतन्त्र चुनाव  आयोग  जिम्मे  सौंप  दिया  गया  बात

 ठीक  भी  लेकिन  मैं  अनुभव  करता  हूं  कि  देश  में  तीन  बार  श्राम  चुनाव  होने  के  बाद  भी  प्रजातन्त्र
 में

 आम  जनता  की  आस्था  जितनी  गहरी  हो  जानी  उतनी  नहीं  हुई  है  ।

 मैँ  चुनाव  प्रयोग  के  बारे  में  भ्र पने  कुछ  विचार  रख  रहा  हूं  ।  तीन  दफे  श्राम  चुनाव  हो  जाने

 के  बाद
 भी

 जनता  की  जितनी  आस्था  प्रजातन्त्र  में  होनी  चाहिये  थी  वह  अब  तक  नहीं  हुई  इसका

 कारण  भी  यह  है  कि  चुनावों  में  अनियमितता  कौर  धांधलियों  की  शिकायतें  बढ़ती  ही  गई  कौर

 ऐसा  स्पष्ट  होता  जा  रहा  है  कि  हमारा  जो  चुनाव  आयोग  है  वह  पुरी  स्वतन्त्रता  तर  निष्पक्षता  के

 साथ  भ्र पना  काम  नहीं  करता  |  वह  हमेशा  शासन  के  हाथों  में  एक  हथियार  शासन  के  हाथ  में

 खेलता  ऐसा  मालूम  पड़ता  है
 ।  सन्  ge  में  जब  डिलिमेटेशन  कमेटी  बैठी  थी  तब  मैं  ने  देखा

 था  कि  विधान सभा  का  जो  मेरा  क्षेत्र  था  सेंधवा  का  जो  कि  पहले  जनरल  उस  को  तोड़  मरोड़

 कर  श्रादिवासी  क्षेत्र  कर  दिया  उसकेਂ  बाद  राजपुर  का  क्षेत्र  भी  तोड़-मरोड़  कर  आदिवासी

 क्षेत्र
 कर  दिया  गया

 |
 ag  इस  दृष्टि  से  कि  उस  कांग्रेस  का  प्रचार  चल  रहा  था  कि  यदि  उसको

 भ्रादिवासी  क्षेत्र
 न

 बनाया  गया  तो  वहां
 पर

 जनसंघ  का  ही  उम्मीदवार  चुन  कर  श्री  जायेगा
 |  इसलिये

 २१  १९४५७  को  वह  क्षेत्र  आदिवासी  डिक्लेंश्नर  किया  गया  ।  इसलिये  साधारण जनता  में  यह

 इम्प्रेशन  हो  गया  कि  वह  एक  स्वतन्त्र  चुनाव  प्रायोग  नहीं  है  बल्कि  शासक  दल  के  हाथ  में  रहने  वाला

 खिलौना  है  प्रौढ़  शासन  का  उस  पर  काफी  प्रभाव  है  ।  जो  रूलिंग  पार्टी  यानी  कांग्रेस  जब
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 चुनाव  प्रिया  उसके  लाभ  के  लिये  काम  करता  है  तो  जनता  में  यह  विश्वास  हो  जाना  साधारण  सी

 बात  है
 कि

 जो  कांग्रेस  पार्टी  है  वह  जैसा  कहती  है  चुनाव  झ्रांयोग  वैसा  ही  करता  है  |

 जम्मू  प्रौढ़  काज़मी
 र

 में  अभी  हाल  में  चुनाव  हुए  हैं  ।  वहां  पर  वेस्ट  बॉक्स  रक्खे  गये

 हमारे  यहां
 जो

 पद्धति  थी  उसमें  यह  था  कि  चुनाव  के  लिये  छाप  लगाना  होता  छाप  लगाना  होता

 है  ।  वह  पद्धति  जम्मू  प्रौढ़  काश्मीर  में  लागू  नहीं  की  गई  ।  इसके  लिये  चुनाव  भ्रायोग  ने  कोई  सबल

 कारण  नहीं  दिया  है  FI

 श्री  दाम  लाल  दराज  मैं  इस  पर  भ्रांति  करता  हूं  ।

 श्री  बड़े
 :

 ठीक  है  ।  क्या  श्राप  सहमत  नहीं
 ?

 शी  दाम  लाल
 :  जी  नहीं  ।  वेस्ट  बॉक्स  थे  लेकिन  टिकट  लगाये  गये  थे  |

 श्री  बड़े  यहां  पर  जो  प्रजा  परिषद्  के  लोग  aa  थे  उन्होंने  दिल्ली  में  यह  बतलाया  था

 कि  वाक् सेज  कैसे  खोले  जाते  हैं  ।  इसके  साथ  साथ  जो  बैलट  पेपर्स  थे  वह  वहां  की  रूलिंग  पार्टी  को

 कैसे  मिले  इसके  बारे  में  में  ate  टाइम्सਂ  में  फोटो  भी  ५  थे  ।  लेकिन

 वह  बैलट  पेपर्स  वहां  किस  तरह  से  मिले  इस  के  बारे  में  न  तो  चुनाव  भ्रायोग  ने  ही  कोई  स्पष्ट रण

 दियां  है  शौर  न  चुनाव  अघिकारी  ने  ही  कुछ  बतलाया  है  ।  जनता  चाहती  है  कि  चुनाव  आयोग  इस

 के  बारे  में  जानकारी  दे  ।  उसको  इस  का  स्पष्टीकरण  देना  चाहिये  था  कि  यह  जो  बैलट  पेपर्स  के

 फोटो  क 1 “त्रागनाइजर  कौर  टाइम्सਂ  में  छापे  गये  हैं  वे  बैलट  पेपर्स  वहां  की  रूलिंग  पार्टी

 को  कसे  मिले  ।  प्रजा  परिषद्  का  area  है  कि  वे  बैलट  पेपर्स  वहां  की  रूलिंग पार्टी  के  पास  देखे

 गये थे  |  इसका  कोई  करण  नहीं  शुभ्रा  है  ।  इस  वास्ते  स्पष्ट  है  कि  चुनाव  आयोग  हमेशा  शासन

 के  साथ  जाता  है  ।  ऐसी  धारणा  साधारण  जनता  में  फैली  हुई  है  ।

 मुझे  मालूम  है  कि  जो  में  कह  रहा  हूं  उसके  बारे  में  मेरे  मित्र  की  दूसरी  राय  है  ।  लेकिन

 वद श्रागाइजर  में  श्र  दूसरे  बहुत  से  पेपर्स  में  इसके  बारे  में  क्रिटीसिज्म  था  i

 सन्  2EXR  कौर  सन्  १९४५७  में  चुनाव  झा योंग  ने  अराल  इंडिया  पार्टीज  की  प्रथा  रखी  थी

 जिसमें  सोशलिस्ट  पार्टी  शरर  कम्युनिस्ट  जाते  थे  ।  लेकिन  इस  चुनाव  में  चुनाव  आयोग

 ने  इस  कों  बदलਂ  दिया  कौर  इसन  बारे  में  कोई  स्पष्टीकरण  नहीं  दिया  |  मध्य  प्रदेश  की  जनता  में

 यही  खयाल  है  कि  क्योकि  पुरानी  प्रथा  कांग्रेस  के  लिए  लाभकर  नहीं  थी  इसलिए  उसकों  बदल  दिया

 गया  |  इसलिए  पुरानी  प्रथा  को  तोड़  कर  प्रार्विशियल  पाटज  की  प्रथा  इस  बार  रखी  गयी  ।  इस  से

 जनता  में  अच्छा  सम्प्रदान  नहीं  बना  है  ।

 sa  अतिरिक्त  मेरा  निवेदन  है  कि  चुनाव  श्रायोंग  में  भाई  ए०  एस०  के  लोग  न  रख  कर

 होई  कोटे  के  जज  के  केडर  के  वकील  रखे  जाने  चाहिए  ताकि  वे  निष्पक्षता  से  काम  कर  सकें  |

 बैलट  पेपरों  पर  स्टाम्प  लगाने  में
 भी

 गड़बड़ी  हुई  हैं
 ।  श्नादिवासी

 क्षेत्र  में  जब  वोटर  स्टाम्प

 लगाने  गये  तो  उनसे  कहा  गया  फ्रिटेबिल  पर  जाकर  स्टाम्प  लगा  ।  भ्रादिवासी  बेचारे  टेबिल  पर

 स्टाम्प  लगा  कर  कोरे  बैलट  पेपर  अन्दर  डाल  रहे  थे  |  श्रौर इस इस  प्रकार  १५  हंजार बैलट  पेपर  इनवैलिड

 ठहराये  गये  ।  मैं
 ने

 लिखा  था  कि
 इस

 बारे  में  इस  क्षेत्र  में  गड़  बड़ी  हुई  है  लेकिन  मुझे  कोई
 जवाब

 नहीं  दिया  गया  |
 ————
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 इलेक्शन  ला  के  शभ्रनुसार  जो  हिसाब  देने  की  प्रथा  है  उसको  समाप्त  करना  एक  तो  बड़े

 गलत  तरीके  से  हिसाब  दिया  जाता  सब  जगह  मालूम  होता  है  कि  कांग्रेस  ने  इतना  खर्चा  किया  है ि

 दूसरों  इतना  खर्चा  किया  है  लेकिन  हिसाब  जब  दिया  जाता  है  तो  १२  हजार  १३  हजार  या

 २५  हजार  के  अंदर  होता  है  ।  शिड्यूल  कास्ट  कौर  शील्ड  ट्राइबल  के  लोग  को  हिसाब  देना

 नहीं  प्राता  ।  वहू  हिसाब  बनवाने  के  लिए  इस  उस  के  ota  जाते  हैं  ।  उनको  बड़ी  कठिनाई  होती

 है  ।  सभी  कुछ  समय  पहले  महामहिम  राष्ट्रपति  ने  OTe  भाषण  में  कहा  था  कि
 चुनाव

 का  खर्चा

 बढ़ता जा  रहा  हैं  ।  तो  मेरा  कहना  है  कि  हिसाब  दाखिल  करने  के  कानून  से  इस  खच  पर  तो  कोई

 कंट्रोल  होता  वल  बोगस  हिसाब  दे  दिया  जाता  है  तो  इस  कानून  से  कोई  अच्छा  परिणाम

 नहीं  भ्राता  ।  में  समझता  हुं  कि  इस  कानून  को  निकाल  देना  चाहिए  ।

 इसके  बाद  मैं  कोर्ट  फीस  के  बारे  में  कुछ  निवेदन  करना  चाहता  हूं

 fat  श्र०  Fo  सेन
 :

 वह  तो  स्टेट  सबजेक्ट है  ।

 जो  तुलाराम  श्राप  शिड्यूल  कास्ट  शर  शिड्यूल  crest  की  जगह  अगर

 ——¥  पढ़े  लिखे  लोग  तो  ठीक  होंगा  क्योकि  जो  दिड्यूल्ड  कास्ट  कौर  शिड्यूल्ड  ट्राइबल  के  लोग

 ag  लिखे  हैं  उनको  हिसाब  दाखिल  करने  में  कठिनाई  नहीं  होती  ।

 थी  बड़े  :  श्राप  के  यहां  के  शिड्यूल्ड  कास्ट  वाले  ज्यादा  होशियार  होंगे  ।

 तो  में  कोर्ट  फीस  के  बारे  में  बोल  रहा  था  ।  यह  सही  है  कि  कोटे  फीस  स्टेट  सबजेक्ट  है  लेकिनਂ

 मंत्रालय को  राज्यो  को  इस  विषय  में  गाइडेंसਂ  तो  देना  चाहिए  |  पहले  होलकर  के  समय  में  ७  रुपया

 सैकड़ा  कोर्ट  फीस  फिर  मध्य  भारत  में  उसको  रुपया  प्रति  मास  कर  दिया  प्रौढ़  wa  उसको दस

 रुपया  कर  दिया  गया  हैं  ।  ऐसा  लगता  है  कि  इस  बारे  में  राज्यों  में  वापस  में  होड़  सी  लग  गयी  है

 कोर्ट  फीस  बराबर  बढ़ायी  जा  एही है  |  इधर  कर  वृद्धि  होती  है  उधर  कोटें  फीस  बढ़ायी  जाती  हैं  ।

 राज  प्रवीण  यह  है  कि  जो  गरीब  आदमी  कोर्ट  में  जाता  हैं  घर  क  गहने  गिरवी  रख  कर  जाता

 हार  इस  प्रकार  उसको  महंगा  न्याय  मिलता  है  ।  मेरा  सुझाव  है  किप्कोर्ट  फीस  बन्द  होनी  चाहिए  ।

 इस  के  बारे  में  ला  कमीशन  ने  कहा  है  कि  wea  राज्य  निःशुल्क  चिकित्सा  के  अस्पतालों  की  व्यवस्था

 करते हैं  मैं  समझता हूं  कि  विधि  आयोग  की  इस  राय  पर  सरकार  को  ध्यान  देना  चाहिए  ate  कोर्ट

 फीस  को  हटा  कर  न्याय  प्रदान  में  लोगो  को  सुविधा  देनी  चाहिए  ।

 अभी  हमारे  एक  माननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  सुप्रीम  कोर्ट  में  ढाई  हजार  रुपया  डिपाजिट  करवाना

 पड़ता है
 ।  मूझे  मालूम है  कि  एक  व्यक्ति  के  पास  ढाई  हजार  रुपया  नहीं  था  इसलिए उसे  सुप्रीम  कोट

 से  न्याय  मिलता  कठिन  हो  गया ।  सारे  संसार  में  कोर्ट  फीस  का  कानून  कहीं  भी  नही ंहै  ।  इस  के

 बारे  में  राकपा  कमी  दान  की  रिपोर्ट  देखें  ।  उन्होंने  कहा  है  कि  जो  हमारे  गौरांग  प्रभु  थे  उन्हे  १८७०

 में  यह  कोट  फीस  के  रूप  में  टैक्स  लगाया  था  न्याय  देने  के  वास्ते  ।  पर  यह  परब  बराबर  बढ़ता  जा

 रहा  हज़ारों  राज्यों  में  इस  बारे  में  होड़  सी  लगी  है  ।  इसके  द्वारा  सिविल  wea  का  खर्चा  निकालने

 का  प्रयत्न  किया  जाता  है  ।  क्या  इसको  न्याय  दान  कहा  जाये  या  न्याय  की  बिक्री  कहा  जाये  |

 इस  प्रकार  न्याय  की  बिक्री  होती है  न्याय  दान  नहीं  होता हैं  ।  एक  वे  अफेयर  स्टेट  के  लिए  तो  यह

 दाम  की  बात  है  कि  पहले  न्याय  के  लिए  पैसे  लिये  जायें  शौर  फिर  उसको  न्याय  दिया  जाये  ।
 यहं  ठीक

 नहीं है  ।

 तीसरी  बात  में  हिन्दी  के  बारे  में  कहना  चाहता हूं  ।  श्राप  ने  हिन्दी  को  राष्ट्र  भाषा  स्वीकार

 किया  है  लेकिन  ग्र दाल तों  के  जजमेंट  कभी  भी  अंग्रेजी  में  लिखे  जाते  हैं
 |  मध्य  प्रदेश

 में  पहले  लोअर

 मूल  अंग्रेजी  में
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 ca  के  झर  हाईकोट  के  जजमेंट  हिन्दी  में  होते  थे  लेकिन  wa  अग्रजा  में  होत ेहैं  ।  अ्रदालतों  के

 जजमेंट  हिन्दी  में  होने  चाहिएं  ।  में
 तो  कहता हूं

 कि
 सुप्रीम  कोर्ट  के  जजमेंट  भी  हिन्दी  में  होने  चाहिएं  ।

 चीन
 की  हाई  काट  के  जजमेंट  चीनी  भाषा

 में  होते  हैं  ।  अमरीका  जजमेंट  वहां की  भाषा  में  होते  हैं  ।

 जापान  में  जजमेंट  जापानी  भाषा  में  होते  हैं
 ।

 फिर  क्या  कारण  है  कि  हमारे  देश  में  सुप्रीम  कोर्ट
 जजमेंट  हिन्दी  में  न  हों  ।  प्र्  इस  प्रथा  को  बदलना  चाहिए  और  इस  तरफ  तेजी  से  कदम  उठाना

 चाहिए  प्रौढ़  हिन्दी  में  यह  काम  करना  चाहिए  |

 अभी  तक  न्यायपालिका  ae  कार्यपालिका  को  अलग  अ्रलग  नहीं  किया
 गया  है  ।  भी  रेवेन्यू

 के  केसेज  और  दफा  १०७  के
 केसेज  फा ये पालिका  के  द्वारा  किये  जाते  हैं

 ।
 हमारे

 बहुत  से  जनसंघ  के

 लोगों पर  १०७  के  केस  चलाए  गये  प्रौढ़  उनकी  २२-२३  पेशियां डाली  गयीं  कौर  उनको  पचास  पचास

 शर  ATS  साठ  मील  से  जाना  पड़ता  था  प्रौढ़  एस०  डी०  प्री०  दौर  पर  चले  जाते  थे  ।  इसलिए

 चाहता  हूं  कि  जुडिशियरी  ग्रोवर  एग्जीक्यूटिव  को  अलग  अलग  किया  जाये  ।  जो  न्याय-दान  क

 सत्ता  एग्जीक्यूटिव  क  हाथ  में  है  वह  नहीं  रहनी  चाहिए  ।  भ्र भी  तक  वही  चीज  चल  रही  है  ।

 मेरा  एक  निवदन  यह  है  कि  जो  पबलिक  प्रासीक्यूटर हैं  उनको  हाई  कोट  का  जज  बनाया  जाये  ।

 मध्य  प्रदेश  में  चार  पबलिक  प्रासीक्यूटर  हाई  कॉट  के  जज  नियुक्त  किये  गये  राजस्थान  में  दो  कौर

 गावस्कर  प्रदेश  में  एक  पबलिक  प्रासीक्यूटर  को  हाईकोट  का  जज  नियुक्त  किया  गया  है  ।  इन  पबलिक

 प्रासीक्यट्से  कों  केवल  क्रिमिनल  ला  का  ज्ञान  रहता  है  ग्रोवर  सिविल  ला  का  नालिज  अच्छा  नहीं

 होता

 लक्ष्मीमत्ल  )  राजस्थान  में  वे  सरकारी  वकील  होते  सरकारी

 प्रतियोगिता  नहीं  ।

 श्री  बड़े  :  बार  एसोसिएशन  में  जो  श्रच्दछध  वकील  हैं  उनको  लें  ।  लेकिन  उसके  बजाये  पर्वा लक

 प्रासीक्यूटर  को  लेते  हैं  ।  श्राप  चाहे  उनकों  गवर्नमेंट  एडवोकेट  कहिये  |  जो  हाईकोट  में  काम  करते

 उनको  गवर्नमेंट  एडोब  फट  कहते  लेकिन  उनका  काडर  तो  एक  ही  है  ।  वे  भो  पबलिक  प्रासीक्यूटर

 के  काडर
 के  ही  होते  हैं  ।  इसलिए  उन  में  कोई  अन्तर नहीं  है  ।  में  कहता  हूं  कि  ला  कमीशन

 ने
 इतनी

 टीका  की  है  लेकिन  शासन  उसे  ही  चल  रहा हैं  ।  में  ने  गत  लॉक  सभा  के  प्रो सी डिग पढ़े  ।  उन  में  भी

 यह  टीका  हुई  थी  और  अराज  भी  वही  टीका हो  रही  है  लेकिन  गवर्नमेंट  इतनी थिक  fears  हों  गयी  है

 कि  उस  पर  प्रभाव  नहीं  पड़ता  ग्रोवर  काम  वेसे  ही  चल  रहा  हैं  कौर  पबलिक  प्रासीक्यूटर  को  हाईकोट

 जज  नियुक्त  किया  जाता  है  ।  उनको  खाली  क्रिमिनल  ला  मालूम  रहता  है  सिविल  ला  ५  बारे  मं

 कोई  जानकारी  नहीं  रहती  है  कौर  नतीजा  यह  होता  है  कि  जब  ऐसे  जजेज  के  सामने
 वकील  लोग

 करने  जाते  हैं  तो  उनको  कानून  पढ़ाना  रोक  सिखाना  पड़ता  है  ।  उनको  बतलाना  पड़ता  है  कि

 योर  लौडंशिप  द  ला  इज  लाइक  दिस  ग्रोवर  ale  लाइक  दिस  ॥

 टर्न  माननीय  सदस्य  का  समय  समाप्त  हो  गया उपाध्यक्ष  महोदय

 श्री  बड़े  :  बस  प्रापकी  इजाज़त  से  ae  लास्ट  प्वाएंट  मदान  भर  कर  देना  चाहता  हं  ।  मेरा

 कहना  यह  है  कि  ग्रा दिवा सी  एरियाज  में  जो  पंचायत  होते  हैं  तो  सब  भील  भिलालों को  तो  पढ़ना

 लिखना  कुछ  भ्राता  नहीं है  इस  वास्ते  उनका  सेक्रेटरी  रहता है  पेड  कार कन  रहता  ५०  रुपय  माहवार

 उसको  मिलते  हैं  वह  सब  जजमंट देता  है  ।  में  नेप्पहले भी  शासन  को  सुझाव  दिया  था  ale  are

 फिर  देता  हं  कि  हमें  पंचायत  कीट्स  के  वास्ते  ट्रिंग  मजिस्ट्रेट  रखने  चाहिएं  जोकि  उनको  डाय  रोशन

 मूल  wast में



 <  ज्येष्ठ  १८  |  अ्नदानो को  माग  रे  ANG

 एडवर्ड दें  श्र  उनको  मुकदमों  प  बारे  में  पूरा  सके  ।  अस  इतना  ही  कहं  कर  में  अपना  भाषण  समाप्त

 करता  हू
 हैं  '

 ata ਂ  प्रस्ताव विधि  मंत्रालय  की  मांगों  क  सम्बन्ध  में  निम्नलिखित कटर  प्रस्तुत  किये  गये :
 a  दि  —  ooo

 मांग  कटौती  प्रस्तावक  का  नाम  होती का  राधा  कटौती  की

 सख्या  प्रस्ताव  राशि

 सख्या
 निधि

 v  प्र

 ७३े  g  गरीबों  की  सहायता  के  लिये  वकीलों  १००  रुपय श्री  शिवमूर्ति  स्वामी

 की  नियुक्ति

 98  ११  श्री  रा०  बच्चा  गरीबों  को  वैधानिक  सहायता  की  १००  रुपय

 अ्रावइयकता

 ७  दे  श्र  श्री  वारियर  गरीबों  को  वैधानिक  सहायता  की  200  रुपये

 आवश्यकता

 ७३  न  को  वॉरियर  समाचारपत्रों  न्यायलयों  के  200  सदस्य

 अवमान  सम्बन्धी  भ्र धि नियमों  के

 प्रशासन की  जांच के  लिये  संसदीय

 समिति  की  अ्रावव्यकता

 ७३  4  श्री  वॉरियर  पंचायत-न्यायालयों  सम्बन्धी  अध्ययन  १००  रुपये

 दल  के  कार्य  में  शीघ्रता  की

 कता

 9  १६  श्री  वॉरियर  न्यायालय  अवमान  समिति  के  कार्य  १००  रुपय

 में  शीघ्रता  की  ग्रा वश्य कता

 98  १७  श्री  वॉरियर  हिन्दू  धमाके  जांच  समिति  के  कार्य  १००  रुपय

 शीघ्रता  को  झ्राव्यकता

 19  2 x  a6  को  वॉरियर  राजभाषा  ग्रा योग  के  कार्य  १००  रुपय

 में  शीघ्रता  की  अ्रावव्यकता

 98  ge  श्री  सरज  पाण्डेय  गरीबों  को  वैधानिक  सहायता  देने
 के

 १००  रुपये
 लिए  वकीलों  की  नियुक्ति  की

 आवश्यकता

 ७
 हे  २०  श्री  सरज  पाण्डेय  तटीय  सामान्य  निर्वाचन  में  saa  १००  रुपये

 त्रुटिपूर्ण  मतदान-पत्र

 low  श्री  शिवर्मात  स्वामी  निर्वाचन  याचिकाश्रों  के  निबटारे  में  १००  रुपये

 विलम्ब

 ioe  श्री  शिवर्मात  स्वामी  मंसुर  राज्य  में  राजनीतिक  दलों  को  १००  रुपये
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 ———_____——

 २  रे

 बुएुतएएआनल  एशएए।ए।ल्एएल्ल्एल्ए  एएए  आयआआआटटटला

 oe  श्री  शिवपुरी  स्वामी  निर्वाचन  में  सभी  भावुकता  भरे  प्रतीकों  १००  रुपये

 को  हटाने  की  झ्रावश्यकता

 ov  श्री  शिवस्तुति  स्वामी  सामान्य  निर्वाचन  के  दौरान  दोषी  पाये  १००  रुपय

 गये  प्रति  कारियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही

 त  करना

 ov  श्री  शिवमूर्ति  स्वामी  मैसूर  राज्य  में  लोक  सेवा  संघ  की  १००  रपये

 राजनीतिक  दल  के  रूप  में  मान्यता

 छीनना

 oe  २१  श्री  ध  पाण्डेय  निर्वाचन  याचिका ग्र ों  के  निबटारे  में  १००  रुपये

 विलम्ब

 19.0  २२  श्री  सरजू  पाण्डेय  सामान्य  निर्वाचन  के  दौरान  दोषी  पाये  १००  रुपये

 गये  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही

 न  करना

 iow  २३  श्री  सरजू  पाण्डेय  मतदाताओं  के  नाम  लिखने  में  त्रुटि  १००  रुपये

 9X  20  श्री  शिवपुरी  स्वामी  हिन्दू  धर्मे स्व  आयोग  द्वारा  मठों  कौर  १००  रुपयें

 मन्दिरों  के  प्रशासन  में  हस्तक्षेप

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 ये  सभी  कटौती  प्रस्ताव  सभा  के  सामने  हैं
 ।

 fait  रा०  बुरा  :  विधि  विभाग  की  हालत  बिगड़ने  के  सम्बन्ध
 में

 जो  कुछ

 भो  यहां  कहा  गया  में  उससे  सहमत  हं  ।  इसीलिये  हमारे  संविधानकारों  ने  कार्यपालिका  को

 पालिका  से  अलग  रखने  की  व्यवस्था  की  है  ।

 मैं  श्री  फ्रैंक  मन्थनी  को  इस  बात  से  बिलकुल  सहमत हूं  कि  न्यायाधीशों  को  भर्ती  का  तरीका

 बड़ा  गलत  संदिग्ध है  ।  कार्यपालिका  के  अधिकारी  बहुधा  न्यायाधीशों  की  आलोचना  करने

 लगते  हैं  ।  कभी-कभी  प्रधान  मंत्री  भी  न्यायाधीशों  की  शीरान  के  खिलाफ़  कुछ  कह  जाते  हैं  ।  शोलापुर

 मिल  के  मामले  में  प्रधान  मन्नी  ने  उच्चतम  न्यायालय  a  बारे  मे  ऐसी  कुछ  बात  कहो  थी  ।  कल

 श्री  खाडिलकर  ने  भी  उच्च  तव  न्यायालय  को  निकम्मा  जैसा  बताया  था  ।  यह  एक  बड़ी  खतरनाक

 प्रवृत्ति  है  ।

 कार्यपालिका  अधिक  दझाक्तिशाली  बन  गई  है  ।  स्वतंत्र  लोकतंत्र  के

 हित  में  है
 ।

 मंत्रियों  और  भ्र धि कारियों  को  कानून  बनाने  की  शक्तियां  कभी-कुंभी  प्रत्यायोजित  करनी

 ही  पड़ती  हैं  ।  लेकिन वे  अवसर  न्यायालयों  के  नियंत्रण  को  कम  करने  की  कोशिश  करते हैं  ।

 लोकतंत्र  के  हित  में  यही  हैं  कि  स्वतंत्र  हो  "ATL  THla(eial  ast myer  न्गा गया  लगों  ह द  न्यायाधीशों  की

 प्रतिष्ठा  ey  रहे  ।

 जी
 मल  aa  जगा
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 निवृत्ति  प्राप्त  न्यायाधीशों  को  संरक्ष ग
 देने  की  प्रवृत्ति  खतरनाक  हूं  ।  संविधान  के  अनुच्छेद

 १२४  का  मंशा है  कि  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीश  उच्च  न्यायालय  में  वकालत  न  करें  ।  इस

 sata
 का  फल  यह  होता  है  कि  न्यायाधीश  लोग  मंत्रियों  को  प्रसन्न  करने  की  कोशिश  में  लगे

 रहते हैं

 मैं  श्री  dew  मन्थनी  की  यह  बात  मानता  हूं  कि  विधि  के  प्रशासन  में  होने  वाले  विलम्ब

 की  बात  काफी  बढ़ा  चढ़ा  कर  कही  जाती  है  ।  विलम्ब  का  कारण  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  की  कोई

 afe  नहीं  न  न्यायाधीशों का  उस  में  कोई  दोष  ate
 न  यह  कि

 न्यायालय
 काम

 नहीं  करते  हैं  ।

 यह  है  कि  कार्यपालिका  की  र  से  न्यायपालिका  के  कार्य  की  उपेक्षा  की  जाती  हैं  ।  उससे

 नुकसान  साधारण  जनता  का  होता  है  |

 उच्च  न्यायालयों  शरर  उच्चतम  न्यायालयों  में  विचाराधीन  मामलों  की  संख्या  बढ़ने  का  मुख्य

 कारण  कार्यपालिका  ate  न्यायपालिका  के  बीच  सह-कार्यਂ  का  अभाव  हैं  ।  न्यायाधीश  कार्यपालिका  की

 सड़कों  पर  चल  कर  उसे  प्रसन्न  रखने  की  कोशिश  करते  हैं  ।  ऐसी  परिस्थिति  आगे  चल  कर  संकटपूर्ण

 बन  जायेंगी  |

 गरीबों  को  निःशुल्क  वैधानिक  सहायता  देने  का  विचार  बिलकुल  नया  नहीं  है  ।  लेकिन

 तक  उस  सिद्धान्त  की  कार्यान्विति  के  लिये  अधिक  कुछ  नहीं  किया  गया  हैं  ।  यह  सिद्धान्त  व्यवहार

 प्रक्रिया  संहिता  में  मौजूद  है  ।  ग़रीब  लोग  बड़े-बड़े  धनिकों  ate  सामन्तों  से  मुकदमे  नहीं  लड़

 पाते  |  उनकी  सहायता  के  लिये  वास्तव  में  कुछ  ठोस  कार्य  करना  चाहिये  ।

 उत्तराधिकार-प्रमाणपंत्रों  को  लेने  में  काफी  खर्चे  पड़  जाता  ।  विधि  मंत्रालय  उसकी

 प्रपेज्नफ़त  कम  खर्चीली  तौर  सरल  बनानी  चाहिये  ।  उससे  गरीबों  को  सहायता  मिलेगी  ।

 श्री  Yo  नाठ  मंडल  उपाध्यक्ष  सब  से  पहले  मैं  अ्रापका  ध्यान  इस  पोर

 खींचना  चाहता  हूं  कि  जिस  तरह  इस  देश  में  टोकन कल  रेवोल्यूशन हो  रहा  है  विकास  का  काम

 चल  रहा  उस  सिलसिले  में  सरकार  का  अधिकार  दिनों दिन  सामाजिक  जीवन  के  हर  क्षेत्र  में  बढ़

 रहा  है  |  ऐसी  हालत  जब  कि  सरकार  का  अधिकार  लोगों  के  जीवन  पर  दिनों दिन  बढ़ता

 जा  रहा  हो  गड़  बड़ी  होने  पर  उस  के  खिलाफ़  लोगों  को  प्रतिकार  का  कोई  उपाय  न  रहना  मेरे  विचार

 में  जनतंत्र  के  लिए  अच्छा  नहीं है  ।  इन  दिनों  मैं  ने  देखा  है  कि  बिहार  विधान  सभा  में  जितने  भी

 कानून  पास  हो  रहे  उन  सब  में  इस  तरह  की  व्यवस्था  रहा  करती  है  कि  सरकार  की  कार्यवाही

 से  लोगों  को  जो  नुक्सान  उस  के  सम्बन्ध  में  कोई  सरकार  के  खिलाफ़  दावा  नहीं  किया

 जा  सकता  है  कोर्ट  के  जूरिसडिक्शन  को  बार  कर  दिया  जाता  है
 ।

 उसी  तरह  से  उन  कानूनों  में  यह

 भी  व्यवस्था  करदी  जाती  है  कि  सरकार  के  कर्मचारियों  फे  कारण  sere  किसी  को  नुक्सान  तो

 उस  के  कारण  उन  के  ख़िलाफ़  कोई  दावा  नहीं  चलेगा  ।  इस  ढंग  का  प्राचीन arr  बिहार  के  हर

 एक  कानून में  मुझे  देखने  को
 मिला  है  शर  मैँ  समझता  हूं  कि  इसी  तरह  की  बत  समूचे

 हिन्दुस्तान में  हो  रही  है  ।

 मेरे  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  जब  लोगों  के  जी  अन  पर  सरकार  का  अधिकार  उत्तरोत्तर  बढ़ता

 जाता  तो  कोर्ट  के  जूरिसडिक्शन  को  एक्जीक्यूटिव  के  एक्शन  से  हटा  देना  एक  तरह  की  डिक्टेटरशिप

 कायम  करना है  ।  इस  लिए  मैँ  ला  मिनिस्ट्री  का
 ध्यान  इस  ae  खींचना  चाहता  हूं  कौर  मैं  चाहता

 हूं  कि  उस  की  भ्र  से  इस  बात  की  जांच  की  जाये  --  चाहे  किसी  कमीशन या  कमेटी के  ज़रिये  या

 जो  ला  कमीशन  श्रालरेडी  कायम  उस  के  ज़रिये  --  किः  म्रंग्रेज़ के ज़माने के  ज़माने  की  तुलना  में  स्वतंत्रता

 के
 चौदह  tare  बरसों  में  लोगों  के  व्यक्तिगत  जीवन  में  कहां

 तक
 स्वतंत्रता  की  वृद्धि  हुई  या  कहां

 तक

 स्वतंत्रता  संकुचित  हुई  है  ।

 4170(Ai)
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 श्रोजें जों हमारा जो  हमारी  समाज
 उसे

 में  अधिक  set
 पिछड़े

 समाज
 कें

 र
 गरीब  हैं

 ।  आज

 स्थिति  यह  हैं  कि  अंगारे  किसी  नें  किसी
 श्याम

 कों  मारों  atc  वेह  ग्रामीण  शिकायत लें  कर

 कोर्ट  में  जाना  तो  उस  को  कम  से  कम  सात  रुपये  तभी  वह  कोट  में  जाकर  फरियाद

 कर  सकता है  ।  जनतंत्र  के  जमाने  जहां
 सब

 लोगों  को  बराबरी  का  भ्र धि कार  है  बराबरी

 के  झाड़दार  पर  उन  की  मान्यता  होनी  ही  किसी  आदमी  को  नाजायज़  तरीके  से  मारा

 जाता  (९३  या  गाली  दी  जाती  है  उसके  प्रतिकार  के  लिए  वह  न्यायालय  में  जाना  चाहता

 लेकिन  वह  इस  लिए  नहीं  जा  सकता  है
 कि

 उस  के  पास  पैसा  नहीं  में  समझता  जनतंत्र

 का  मखौल  करना  होगा  ।  इस  लिए  सरकार  को  इस  कौर  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 इस  सम्बन्ध  में  में  सुझाव  देता  हूं  कि  जिन  लोगों  की  आमदनी  २५०  रुपये से  कम
 उन

 को  यह

 भ्र धि कार  होना  चाहिए  fe  जब  वे  ला  कोट  मेंਂ  तो  उनकी  परसा  न  देना पड़े  ।

 जिस  लायर  को  वे  करना  चाहें  उसकों  एन गेज  रि  सकें  कौर  सरकार  को  चाहिये  कि  वह  उस

 लायर  की  फीस  वगेरह  प्रीत  पास  से  करे  |  टिकट  वगैरह  भी  सरकार की  तरफ़  से
 उ

 सको  मुफ्त

 दी  जानी  चाहिये  ate  इसको  भी  व्यवस्था  को  जानी  चाहिये  ।

 अब  म  गत  श्राम  चुनावों  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  जो  wal  खतम  हो  चुका  हैं  ।

 मेने  देखां  है  कि
 सीटें  मेरी  कांस्टिट्यूएंसी  में  ही  करीब  एक  लाख  शझ्रादमियों  के

 नाम
 वोटर  लिस्ट

 मेंदजं नहीं  थे  इतने  ग्रीक  लोगों  के  नाम  वोटर  लिस्ट  में  न  होना  जनतंत्र  कें  लिए  बहुत  ही

 बुरी बात  है  ।  संविधान में  कहा  गया  है  कि  हर  बालिग़  को  वोट  देने  का  अधिकार  है  ।  लेकिन

 लेकिन  उनका  नाम  वोटर  लिस्ट  में  नहीं  छापा  जाता  है  ;  महज़  इस  बात  से  किस  रकार  का  कानून

 कौर  इंतज़ाम  हैं  वह  नाकाफ़ी  है  ।  जो  फंडामेंटल राइट  पर  बालिग़  वोटर  का  है  कि  वह  मत  दे

 अपनी  मर्जी  की  सरकार  वह  का  उद्देश्य  परा  हों  सकतीं  है  ake  किस  तरह

 से  भारतीय  जनतंत्र  चल  सकता  है  ।  मैँ  समझता  हूं  किं  जो  वोटर  बातों  हैं  उनमें  कोई

 कमियों  रह  जाती  हैं  तो  इस  का  मंतलंब  होता  है  कि  सरकार  इन  सोचें  कामों  के  करने  के  योग्य  नहीं

 है  कौर  उसकी  अ्रयोग्यता  की  वजह  सें  वे  लिबास  से  tare  नहीं  हो  बातें  हैं  ।  मे ंसमझता हूं  कि  इस

 तरह  की  चीज़  होना  हिन्दुस्तान  &  संविधान  के  are  war  खिलवाड़ हैं  ।

 थ्री  gto  ato  तिवारी
 :

 उसमें  एमेंडमेंट भी  हो  सकती  है  ।

 wt  भू०  Ato  मेंडल
 :

 माननीय  सदस्य  ने  सुझाया  है  कि  उसके  लिए  दरखास्त  दी  जा  सकती

 हैं  लिस्ट  को  भ्र मे ंड  करवाया जा  सकता  है  ।  लेकिन are  जो  देश  की  स्थिति है  जिसमें  लोग

 सांस्कृतिक दृष्टि  से  बहुत  नीचे  पड़े  हुए  बहुत  ही  ग़रीब  जिनको  न  इन  सक  कानूनों  की

 कारी है  कौर  न  ही  हो  सकती  उस  में  सरकार  कंपनी  जिम्मेदारी से  बच  नहीं  सकती  है  ।  पहली

 बात  तो  यह  है  कि  सरकार  को  ales  लिस्ट  को  हर  पहलू  से  कम्पलीट  बनाना  चाहिये  देखना

 चाहिये  कि
 कोई  नाम  छूट

 न
 पायें  ।.  दूसरी  बाद  यह  है

 कि
 जिस  व्यक्ति  का  नाम  ग्राम

 पंचायत
 की

 पारिवारिक पुस्तक  में  दर्ज  उसका  नाम  तो  जरूर  ही  वोट  लिस्ट  में  दर्ज  होना  चाहिये  ।  लेकिन

 देखा  जाता  है  कि  वह  भी  नहीं  होता  है  ।  कितने  ही  ऐसे  उदाहरण  मेरे  नोटिस  में  ara  हैं  कि  वोटर

 का  नाम  तो  दर्जे  होता  ह  लेकिन  उसके  बाप  का  नाम  कोई  दूसरा  ही  at  कर  जाता है  ।

 इससे  जब  वह  वोट  देने  के  लिए  जाता  है  तो  बड़ी  गड़बड़ी  होती  है  शर  उसको  बड़ी  परेशानी  का  सामना

 करना  पड़ता  प्रेस  में  जा  कर  भी  बहुत  गड़बड़ी  होती  है  ।  कहीं  यह  चीज़  जान  बूझ  कर
 तो  नहीं

 की  जाती  इसको  भी  देखा  जाना  चाहिये  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  अगर  इस  चीज़  को  ला  मंत्रालय

 देख  सकता  है  तो  उसको  देखना  चाहिये  |  जिस  पार्टी  के  हाथ  में  सरकार  की  बागडोर  होती
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 उसको  कई  प्रकार  के  एडवांटेजिज़  प्राप्त होते  हैं  ।  इस  कारण  से  वह  वोटिंग  लिस्ट  में  तरह  तरह
 की

 गड़ेबड़ियां दें  सकती  हैं  ।  देखों  गयीं  हैं  किं  ग्रेगर  वीटर  को  नामे  हिन्द  हैं  तो  are  का
 मॉम

 करं  fear  जांता  हैं  ।  इस  रहें  की  चीज़  को  श्राप  प्रिंटिंग  मिस्टेक  नहीं  कहे  सकतें  हैं  ।

 नय जानब  करें  इंस  रहें  कीं  चीजें  की  जाती  हैं  ।  इंस  तरह की  गड़बड़ियों  नं  हों  इंस  श्राप  FT

 ध्यान  चाहिय े?  अगर  गायब  कर  इस  रहें  की  गड़बड़ियां  नहीं
 की  जाएँगीं तो  इंस  तरह

 की  चीजें  नहीं  हो  सकेंगे  ।  में  चाहता  हूं  कि  ला  डिपार्टमैंट ae  इलैक्शन कमिशन  का  ध्यान  इस

 जाए  ।  सरकार  का  येह  देखना  weed  हैं  कि  हिन्दुस्तान  at  हर  बालिग  जोकि  ate
 देने

 का

 afar  रखता  हैं उसकी  नाम॑  वॉटर  लिस्ट  में  set  हों  ।  wt  सरकार  की  ला  परवाह

 सें  कोई  गड़बड़ी  की  जाती  हो  at  भी  उसकी  वोट  देने  में  कोई  area  उत्पन्न  न॑  इस  ढंग  की  कानून

 में  कोई  व्यवस्था की  जानी  चाहिये  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  ला  कमिशन  रिंप्रिजेंटशन  arm
 पीपल्ज़

 पर  विचार  करे  भ्रमर  श्राप  उसने  विचार  नहीं  करना  तो  विशेष  तौर  पर  मेरे  सुझावों  पर

 विचार  करे  ae  उसकों  एंमेंड  करतें  वक्त  इन  सब  बातों  का  रखे  ।

 aq  में  कंटेम्पूट  श्राफ  कोर्ट  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  एक्  माननीय सदस्य  झ्रापकी

 इस  श्र  ध्यान  खींच  चके  मुझे  भी  कुछ  कंटैम्प  are  कोटे  के  केंसिस को  अनुभव  हैं  ate  मैंने  देखा

 है  कि  ak  बातों  के  साथ  साथ  एक  बात  की  बड़ी  गड़बड़ी  होतीं  हैं  ।  वहाँ  की  जौ  प्रिजोईडिंग

 श्राफिसर  होता  हैं  उसकी  डामिनेटिंड  पोज़ीशन  होती  है  कौर  कभी  कंभीं  उसकों  जों  कंडक्ट  है

 बहुत ही  फ्लेग्रेंट  होता  है  ar  लोगों  के  प्रति  उसका  व्यवहार  भ्रमणी  नहीं  होती  sat  हालत

 में  नगर  लोगों  की  पर  से  कुछ  गड़बड़ी  हो  तो  उनको  कंटेम्पेंट ars  कोटे  की  ae  में  ag  ला  संकेत

 श्रगर  उसका  कंडक्ट  फ्लैग्रेंट  हो  दूसरे  की  बेइज्ज़ती करने  वाली  ही  तीं  वहं  चींज

 कोर्ट  में  श्राती  है  या  नहीं  कराती  में  समझता  हूं
 कि

 इस  बारे  में  कानूनी  सांफ  नहीं  हैं  ।

 ला  कमिशन  की  कौर  से  जो  इस  बारे  में  रिपोर्ट  होने  वाली  है  उसमें  इसे  ata  को  खयाल  किंवा  जीनों

 चाहिये  कि  are  की  जो  डिगनिटी  va  डिगनिटी  को  मेनटेन  करने  के  लिए  sare  प्रेजाइडिंग

 सर  का  कंडक्ट  फ्लेप्रेंट  उसका  एट्रोशस  कंडक्ट  हो  कौर  वजह  से  ग्रेगर  ब्रीच  ars  की

 स्थिति  पदा  हो  तो  वह  भी  उतना  ही  दण्डनीय  हों  जितना  कि  कई  दूसरा  श्रीदेवी  हो  सेंकता  है  ।

 हाल  के  ae  चुनावों  के  सम्बन्ध  में  मैं  एक  बात  कहना चाहता  हूं  ।  ने  कहा  है  कि

 एक  क  डीडेट  इलैक्शन पर  पच्चीस  हज़ार  से  ज्यादा  रुपया  ae  नहीं  कर  सकता  है  ।  लेकिन

 कितने  ही  क्षेत्रो  में  पचास  पचास  हज़ार  कौर  एक  एक  लाख  रुपया  या  इससे  भी  ate  श  किया

 गया  हैं  कौर  इस  चीज  का  fas  से  देखने  मात्र  से  ही  पता  चल  सकता था  |  शायद  कानन

 में  कोई  इस  तरह  की  व्यवस्था  नहीं  है  कि  ara  दी  स्पाट  किसी  को  पकड़ा  जा  सके  उससे  मुद्धा

 जा  सके
 कि

 क्यों  इस  तरह  से  खचंदारी  हो  रही  क्यों  इस  लिमिट  से  बाहर  जाकर  कोई
 खर्च  कर  रहा

 है  at  उसको वहीं
 पर  दंडित किया  जा  सके  ।  चाहता  हुं  कि  इस  तरह  से  उसको  दंडित  करने  की

 व्यवस्था  कानून  में  होनी  चाहिये  ।  मुझे  रिपोर्ट  मिली  है  कि  हिन्दुस्तान  के  प्रधान  मंत्री  की  afer

 ट्युएंसी  में  तथा  कानून  मंत्री  की  कांस्टिट्यूएंसी  में  कई  श्रनियमिततायें  बरती  गई  हैं  ।  मैं  भ्र पनी

 कस्टिट्यूएंसी की  ही  बात  श्राप  को  बतलाता  हूं
 क

 मेरे  खिलाफ़  एक  उपमंत्री  खड़ा  ५६: ह  था  शौर  लाख

 रुपये  से  बेशी  उसने  ae  किया  att  उसकी  कितनी  ही  मोटरें  चल  रही  चार  चार  चल  रही  थीं  ।

 मिनिस्टर  की  कांस्टिट्यूएंसी  में  मैंने  सुना  है  कि  हिन्दुस्तान  के  बड़े  बड़े  कांट्रेक्टर  थैलियां  लेकर

 खड़े  हुए  थे  ।
 यह  भी  मेरे  सुनने  में  राजा  है  कि  ला  मिनिस्टर  की  कांस्टिट्यूएंसी  में  कांट्रेक्ट ज़े  थैलियां

 ले  कर  खड़ें  थे  कौर  वहां  जो  मोटरें  चलती  थीं  उनका  कोई  ठिकाना  नहीं  थो  ।  सिर्फ़  आंखों  से
 NO  =.

 देखने  से  मालम  हो  सकता  था  कि  कितने  बड़े  पैमाने  को  जा  रहा है  |  प्यारे  इंस

 तरह  की  बातें  लोगों  की  नज़र  में  जायें  जो  कि  कानून के  खिलाफ़ हों  कौर  खास  तौर  पर  उनके
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 क्षेत्रों
 में  हो  जो  कि  सरकार को  चलाने  वाले  भ्रामक  हैं  तो  केसे यह  जनतंत्र  प्राग  चल  सकता  यह

 झपके  सोचने
 a

 समझने  की  बात है  ।.  इसलिए मैं  चाहता  हूं  कि  कोई  इस  तरह  का  कानून

 चाहे  गवर्नमेंट  के  ला  इलैक्शन  किसान  के  जरिये  जिससे  कि  ara  दी  वेरी  स्पाट  ऐसे

 कंडीडेट्स  को  दंडित  किया  जा  सके  शर  उनको  चुनाव  लड़ने  से  डीवी र  किया  जा  सफे  ।

 एक  बात  यह
 भी

 कहना  चाहता  हूं  कि  राज  कल  जितने  भी  एक्स  या  बीज  बनते  हैं  वे  पहले

 अंग्रेजी में  तैयार  होते  हैं  ।  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  पहले  उनको  प्रश्न  में  तैयार  न  राष्ट्र  भाषा

 में  तैयार  किया  जाए  शौर
 फिर

 उनके  ट्रांसलेशन  दूसरो  भाषाओं में  करवाये  जायें  ।  में  चाहता हूं  कि

 इसका  कोई  इंतज़ाम  पकी  तरफ़  से  किया  जाना  चाहिये  ।

 में  समझता  हूं  किं  जनतंत्र  को  सफल  करने  के  लिए  are  जो  कानून  का  ढर्रा  शासन  का  ढर्रा

 इसको  बदलने  की  जरूरत  इसको  बदलने  के  लिए  तीन  नीति  को  कारगर  करने  को  जरूरत

 में  जानता  हं  कि  कानून  बनाने  के  लिए  सजेशन  देने  का  अ्रधघिकार  ला  डिपार्टमैंट  को  भी  है  ।

 ला  डिपार्टमेंट  की  तरफ़  से  ऐसा  सजेशन  किया  जाए  जो  मेरे  सुझाव के  भ्रनुरूप  sti  समुचे  शासन

 का
 जो

 काम  चलता  चाहे  वह  विकास का  काम  हो  चाहे  वह  शासन  सम्बन्धी काम  हो  न्र  सभो

 इस  तीन  नीति  कार्यक्रम  के  झ्राधार  पर  होना  चाहिये  ।  इन  तीन  नीतियों में  एक  नीति तो  दाभ  के  बारे

 में  दूसरीਂ  भाषा के  बार में  है  कौर  तीसरी  जात  के  बारे  में  शासन  यंत्र  का  सोशल

 कम्पोजीशन  कसा  होना  चाहिए  इसके  बारे  में  हे
 ।

 इस  सम्बन्ध में
 संक्षेप

 में  मुझे  कहना

 है  कि  झगर  हिन्दुस्तान  की  जनता  को  झपने  पैरों  पर  श्राप  को  खड़ा  करना  भ्रमर  देश  का  विकास

 इसके  ज़रिये  करवाना  तो  इन  तीन  नीतियों  का  शासन  का  प्राय  बनाना  बहुत
 जरूरी

 ?

 सब  से  में  जाति  नीति  पर  कुछ  कहना  चाहता  हुं  ।
 जो

 शासन  चल  रहा  वह  यह  है

 कि  शासन  ऐसे  लोगों  के  ज़रिये
 चल

 रहा  है
 जो  लोग

 कि  शासन  के  काम
 को

 बहुत  पुराने  जमाने

 से  चलाते झा  रहे  हैं  ।  हिन्दू  शासन  के  जमाने  से  ले  कर  तक  यहीं  लोग  वासन  को  चलाते  प्रा  रहे

 हैं  ।
 हिन्दू  जमाने  में  समाज  टुकड़ों  में  बंट  गया  था  ।  एक  बड़े  लोग  थे  दूसरे  छोटे  लोग

 |

 शासन
 शोषण

 का  उनका  पुराना  अनुभव  है  प्रौर  वही  भ्  राज  भी  उनका  पीछा  नहीं  छोड़

 रहा  है  ?
 इसलिए  यह  जरूरी  है  कि  शासन  में  ऐसे  लोगों  को  जाना  चाहिये  जो  पिछड़ी  समाज

 के

 आदमी  हैं
 ।

 इस  पिछड़ी  समाज  में  स्त्रियों  को  रखता  हरिजनों को  रखता  प्रा दि वासियों

 को  रखता  पिछड़े  हुए  क्रिशिचियनों
 को

 रखता  हूं जुलाहों  बनियों
 को

 रखता  हूं  ae  मुसलमानों  में

 धुनिया  इत्यादी  को  रखता  हुं
 ?  इन  लोगों  को  शासन में  ६०  प्रतिशत से  कम  नहीं  लेना

 चाहिये  ।

 ऐसा  होने  से  aw  जो  शासन  का  तरीका  है  योजना  का  भीਂ  जो  तरीका  हैं  वह
 तरीका

 एकदम  बदल  जायेगा  |  Ms  मुझे  ऐसा  देखने  में  भ्राता  है  कि  जो  कुछ  भी  सरकारी  कार्यवाही  हो

 रही  उस  कारंवाई  में  जो  हिन्दुस्तान  का  गरीब  है,जो  वास्तविक  हिन्दुस्तान  हिन्दुस्तान  का  जो

 गांव  उस  की  ale  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  उस  के  स्वार्थ  को  प्रायोरटी  नहीं
 दो

 जाती  है
 ।  उस

 के  स्वार्थ को  प्रायोरिटी देने  के  लिए  यह  करना  जरूरी  इसलिए मैं  चाहता  हूं  कि  इस  तरह

 की  जाता  यह  सरकार  ware  ।

 इसके  बाद  मैं  भाषा  के  बारे  में  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  भ्रंग्रेजों
 ने

 श्रपने  जमाने  में  ऐड

 स्ट्रेन को  सम्भालने  के  लिए  ate  अपनी  सहूलियत  के  लिए  aaa
 को  चलाया

 था  ।
 राज  जन
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 हिन्दुस्तान  के  लोगों  का  हिंदुस्तानी  राज्य  है  तो  उस  में  जो  की  भाषा  है  उस  में  हो  सब

 काज  चलाना  चाहिये  ताकि  यहां  के  लोग  उसको  समझ  सकें  |

 इसी  तरह  से  जो  दाम  की  पालिसी है  उसमें  भी  में  समझता  हुं  कि  बहुत  ध्यान  देने  की  आवश्यकता

 है  ।  प्राइस  के  लिए  बहुत  सी  बातें  कहीं  जाती  लेकिन
 उस

 सिलसिले  में  में  कहना  चाहता  हूं

 कि  तीन  बातों  को  करने  की  झ्रावइ्यकता  है  ।  एक  यह  कि  किसान  की  जो  फसल  है  उस  फसल  का

 दाम इस  ढ़ंग  से  तय  करना  चाहिए  कि  उस  में  जो  लागत  खच  पडता हैं  उस  पर  छ ्  मुनाफा जोड़  कर

 दाम  उस  को  मिले  |  इसी  तरह  से  जो भ्रार्गनाइज्ड  इंडस्ट्रीज हैं  उसका  दाम  भी  तय  करने  में  यह

 ध्यान  रक्खा  जाय  कि  उस  की  जो  लागत  खर्च  हो  उस  के  डेढ़  गुने  से  ज्यादा  दाम  किसी  का  नहीं
 में

 होने  पर  तीसरे  यह  कि  दोनों  तरह  की  चीज़ों  के  दाम  में  सन्तुलन  कायम  किया  साथ  |

 चाहता  हूं  कि
 उस

 तरह  का  कोई  कानून  ला  कमिशन  की  तरफ  से  कराये
 |

 श्री  श्यामलाल  में  प्रज्  करूं  कि  एक  झ्रानरेबल  मेम्बर  ने  कुछ  बातें  कहीं  काश्मीर

 राज्य के  बारे  में  ।  इत्तफ़ाक से  वहां  उस  पार्टी  गवर्नमेंट है  जिस  ने  मुझे  यहां  भेजा

 एलेक्शन  के  बारे  में  हकोकत  यह  है  कि  जैसे  हिन्दुस्तान  की  जगहों  पर  एलेक्शन
 का

 जूरिस्डिक्शन है  उसे  तरह  से  वहां  पर  भी  है  प्रौढ़  उन्हीं  के  हाथ  में  एलेक्शन का  सारा  काम  था

 उन्होंने  फ़रमाया  कि  वहां  पर  सरकार  की  तरफ़  से  दिये  उन  में  यह  नुक्स  वह  नुक्स  था

 ऐसा  अखबारों में  छपा  |  इस  में  हकीकत यह  है  किं  उसमें  न  किसी  सरकार  का  हाथ  था  रह  न  किसी

 पार्टी का  हाथ था  ।  अ्रसलियत  यह  है  कि  वह  बोस  एलेक्शन  कमिशन  जरिये  से  area  से  भेजे

 गये  थे  उनकी  अपनी  अथारिटी से  थे  ।  किसी  are  के  हाथ  में  नहीं  थे  ।  तब  न  कोई

 एलेक्शन  हो  चुका  था  न  एलेक्शन  की  पर्चियां  बांटी  गई  थीं  ।  |  झगर  किसी  के  हाथ  में  वोट

 तो  वह  कैसे  झा  इस  के  बारे  में  यह  तो  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  वहां की  गवर्नमेंट  ने  उनको

 दे  दिया ॥

 श्री  शिरकत  स्वामी  :
 उपाध्यक्ष  कानूनी  शासन

 के
 बारे  में  बहुत  कुछ  कहा

 जा  सकता है  एक  हिन्दुस्तानी  को  या  यहां  के  सिटिजेन  को  न्याय  हासिल  करने  के  लिए  जो  जो

 पेश  भाती  उनके  बारे  में  इस  भवन  में  बहुत  से  हमारे  भाइयों  ने  बतलाया  हैं  ।  मैं  इस  के  बारे

 में ८  या  १०  मिनटों  में  अपने  सुझाव  रखना  चाहता  हूं
 ।

 पंचायती  कोटे  स्थापित  करने  के  बारे  में  जो  सोचा  जाता  है  उसके  लिए  मैं  समझता  हूं  कि

 वासन  को  जो  न्याय  देने  के  हकूक  जो  उसके  कानून  हैं  उन  को  fam  पंचायतों  के  हाथ  में  नहीं

 देना  इस  के  बजाय  एक  एक  ताल्लुका  में  जो  दो  या  तीन  रेवेन्यू  विलेज  होते  हैं  वहां पर

 जो  एक  एक  वकील  या  कानून  को  चलाने  वाले  होते  उनके  हाथ  में  देना  चाहिये  ।  इसी  तरह

 से
 जो

 ट्रिंग  कोर्स  होते  हैं  वह  सफ़र  किया  करें  हर  मवाजियात  में  जा  कर  न्यायालय  की  तरह

 से  जांच  कर  सकते  हैं  ।

 दूसरी  बात  यह  हैं  कि  ore  भारतवर्ष  में  हम  सोशलिज्म  की  तरफ  जा  रहे हैं  ।  लेकिन

 ईरान
 जो

 गरीब  पिछड़ा  ड  वर्ग  है  ग्रौरतों का का  उसको  कानून  से  प्यार  हुकूक  हासिल  करने  में  जो

 तकलीफ़  र्द्र  करती  उस  को  अनुभव  से  ही  जाना  जा  सकता  में  जानता  हुं  कि  एक  बहुत

 बड़े  घराने की  १००  एकड़  जमीन  की  मालिक  होते  हुए  उसको  न्याय  हासिल  करने  में

 इतनीਂ  तकलीफ़  होती  है  जिस  का  ठिकाना  नहीं  है  ।  मुझे  मालूम  है  कि  उस  ae  को  न्याय  हासिल

 करनें  के  लिए  परसों  गवर्नमेंट  को  एक  मर्सी  पिटीशन  दाखिल  करनी  पड़ी  क्योंकि  मैसूर  स्टेट  में  कोर्ट

 फीस  इतनी  बढ़ी  हुईं  है  कि
 ७  या  ou  परसेन्ट तक  हो  नाती  है  एक  अरत  को  न्याय  हासिल

 करने  के  लिए  weal  हजारों  की  आमदनी  इस  कोर्ट  फ़ीस  में  लगानी  होती  है  ।  उस  को  अपना

 रा झर  हासिल  करने  के  जो  कि  ५०  परसेन्ट हो  सकता  ४०  परसेन्ट  ो  सकता  दै  30  ee
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 हो  सकता है  भ्रदालत  तक  जानें  में  तमाम  मुश्किलों  का  सालता  करना  पड़ता  वहां  से  न्यास

 हासिल  कर  पाने  से  कासिर  रहते  हुए  इस  कानून  के  मातहत  पंचों  के  पीछे  पड़  कर  way  हिस्से  की  मांग

 करने  के  लिए  उसे  बेइज्जती  का  तरीका  भझ्रपनाना  पड़ता  है  |  इस  से  बचने  के  लिए  झगर वह  मर्सी

 पीड़ित  देने  जाती  है
 तो

 भी  बड़े  अफ़सोस  से  पड़ता  है  कि  उसका काम  नहीं  हो  पाता

 है  ।  इस  तरह  से  में  किसी  एक  इन्डिविजुश्नल  केस  की  ताइद  नहीं  कर  रहा  हूं  ।
 में

 तो  सिर्फ़  यह  कहना

 चाहता  हूं  कि  हिन्दुस्तान  के  कानून  में  यह  दोष  है  कि  उन  को  न्याय  हासिल  नहीं  हो  पाता  है  ।  अराज

 १०००,  २०००,  Yooo या  १००००  रुपये  फ़ीस  दाखिल  करके  जजमेंट को  कापी  हासिल  करना
 एक

 मामूली  आदमी  या  एक  असहाय  ATT  की  ताकत  के  बाहर  की  बात है  ।

 मला  कमिशन  के  बारे  में  इतना  बतलाना  चाहता
 ह  कि  देश  का  वही  भाग  सब  से  ear

 प्रशासित  है  जहां  wast  सब्  से  कम  हैं  ।

 जिस  मुल्क  में  जितने  क्त  कानन  होंगे  वह  उतना  ही  बहतर  समझा  जाता  है  ।  लेकिन  हम  अपनें

 भारत  में  इतनी  तेज़ी  से  कानन  बना  रहे  हैं  कि  शायद  et  कोई  वकील  उन  को  याद  रख  सकता

 होगा  ।  इसलिए  जो  जो  बेकार  के  कानन  या  जो  हमारी  बुनियादी  को  एप्रोच  क्र े

 चाले  कानून हैं  उन्हें  ख़त्म  करके  जो  ज़ो  बहुत  आवश्यक  कानून  हों  उन  को  ही  कायस  राय  ।

 इस  के  बाद  में  एलेक्शन  के  बारे  में  एलेक्शन  कमिशन  प्राणियों  चन्द  सुझाव  रखना

 चाहता  है  ।  आप  जानते  हैं  कि  इस  मलक  में  पॉलिटिकल  पार्टीज  हैं  ।  में  पोलिटिकल  पार्टीज़  के

 खिलाफ  नहीं  हूं  ।  लेकिन  सरकार  या  लोक  सभा  में  पक्ष  की  दृष्टि  से  देखा  जाना  या  पक्ष  की  दृष्टि  से

 वोट्स  की  मांग  करना  यह  हुकूमत  करने  के  उसूलों  के  खिलाफ  ज़रूर  इसीलिए  महात्मा  जो

 ने  पार्टी लस  डि मा कुसी  के  उसूल  को  था  ।  हमें  इस  की  जांच  करनी  चाहिये  ला  कामरान

 के  पास  कोई  कारण  नहीं  होना  चाहिये  जिससे  कि  वह  पोलिटिकल  पार्टीज  को  रिकग्नाइज़  करे

 उनके  लिए  un  एक  सिम्बल  फिक्स  करे  ।  ऐसा  करन  से  जो  दूसरे  इन्डेपेन्डेन्ट  लोग हैं  या  जो  दुसरे

 कारकुन  हैं  उन  को  एलेक्शन  लड़ने  में  बड़ी  मुलाकात  करना  होता

 सिम्बल  को  फिक्स  कर  देने  से  मुल्क  के  wee  पार्टियों  की  गुटबन्दी  चलतों

 है  mt  ag  नैशनल  इंटेम्रेशन  के  खिलाफ  भी  पड़ता  है  ।  में  समझता  हुं  कि

 मलक  में  इस  तरह  की  चीज  कभी  नहीं  हो  सकेगी  ।  एक  पार्टी  दसरी  पार्टी  के

 खिलाफ  श्रावाज  उठाकर  ग्रोवर  बहसों  में  पड़  कर  पार्टियों  कीਂ  विभिन्नता  पैदा  करती  है  मुल्क

 उससे  सफर  करता  है  ।  प्यार  इस  तरह  से  चलता  रहा  तो  एक  दिन  ara  कि  पार्टिया  ws  में

 लड़  कर  इस  मुल्क  ने  जो  भ्राजादी  हासिल  की  है  उस  को  सम्भाल  नहीं  पायेंगी  ।  इस  लिए

 हम  को  यहां  पर  एक  नेशनल  गवर्नमेंट  वातावरण हो  कायम  चाहिये  ।  पार्टियां इस  हाउस

 के  बाहर  रह  सकती  हैं  ।  पार्टियां  के  हुकक  को  तरह  से  हमारे  संविधान  में  नहीं  माना  गया  है

 उसी  तरह  से  हमलों  शी  न  मानवा  इस  पार्टी  सिस्टम  के  वजद  में  होने  के  बावजूद  में  एलेक्शन

 कलीकान्त को  बधाई  देना  चाहता  हुं  कि  उन्होंने  किस  खूबी  से  एलेक्शन  को  कंडक्ट  किया  है
 ।  इस  के  बारे

 में  तो  शायद  ही  कोई  यहां  पर  शिकायत  कर  सके
 |

 फिर  भी  में  चंद  सुझाव  उस  के  कंसीडरेशन  के  लिय

 रखना  चाहता  हूं  ।  जब्र  भी  एलेक्शन  परमिशन  क़ो  कोई  पालिसी  चाक  arse  करनी  हो  तो  वह  कम
 से

 कम  एडिक्शन  के  छुक  या  दो  साल  पहले  करना  चाहिये  |  यह  नहीं  होना  चाहिये  कि  जब  एलेक्शन
 के

 था  दो  महिने  रह  जायें  उस  वक्त  एलेक्शन  कमिशन  उस  को  शुरू  करे  रसा  नहीं  होना  चाहिये  कि

 कुछ  fae  cee  किसी  पाटों  को  रिकानाइज  न  कर  के  बह  फ़ी  सिम्बल  रक्खे  लेकिन  एलेक्शन  के  दिन
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 कि  वह  फ्री  सिम्बल  नहीं  है  ग्र  उस  को  फलां  पार्टी  को  गया  है  ।  इस  तरह

 के  प्रेस  नोट  देखने  में  कराते  है  ।  मैंने
 उन

 के  खिलाफ हुं  ।  मैं  एलेक्शन  कमीशन  को  मंत्री  महोदय

 के  द्वारा  इतला  देना  चाहता  हूं  कि  वह  इस  बात  का  ख्याल  रक्खें  कि  जो  भी  पालिसी उसकी  बनानी

 हो  वह  उस  को  वह  एलेक्शन  से  कम  से  कम  दो  साल  पहले  बना  ले
 ।  एलेक्शन  के  नजदीक  कोई

 नई  पालिसी न  बनाई  जाय  ?  ।

 में  एक  दूसरी  बात  ५  सामने  रखना  चाहता  हूं  ।  श्राप  जानते  हैं  कि  इस  मुल्क  में  सेंटीमेंट

 रखने वाले  लोग  हैं  ।  कांग्रेस  के  लिए  जो  बैल  की  जोड़ी  क़ा  सिम्बल  फिक्स  कर  दिया  गया  है  उसके

 कारण  बहुत  से  लोग  बहकावे  में  जाकर  बैलों  की  जोड़ी  के  कारण  कांग्रेस  को  वोट  दे  देते  हैं  ।  तकरीबन

 २०  परसेंट  बोट  तो  इस  सिम्बल  के  कारण  ही  दिए  गए  हैं  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  या  तो  इस  बेल

 की  जोड़ी  के  सिम्बल  को  रोटेशन  में  फ़िक्स  किया  जाए  या  इसको  सिम्बल  स  की  लिस्ट  a  निकाल

 दिया  जाए  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  लोग  समझते  हैं  कि  बेल  हमारी  खेती  करता  हैं  इसलिए

 उसको  वोट  देना  चाहिए  ।  झपने  प्रैक्टिस  में  यह  रखा  है  कि  किसी  के  रिलीजस  सेंटीमेंट

 को  न  उभारा  जाए  बौर  वर्ग  ऐसा  किया  जाएगा  तो  ag  करप्ट  प्रेक्टिस  होगी  |  कर्नाटक में

 बैलों  की  gat  होती  है  ae  में  समझता  हुं  कि  बिहार  में  भ्र ौर  दूसरे  राज्यों  में  भी  होती  दोगी

 इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  यह  जो  बैलो  का  सिम्बल  कांग्रेस  के  लिए  रिज  कर  fear  गया  है  उसको

 | खत्म कर  दिया  जोए

 श्री  gto  ना०  तिवारी  :  पूजा  तो  पेड़  की  भी  करते  हैं  लेकिन  उसके  लिए  कोई

 वोट  तो  नहीं  मांगता ?

 |  शिवपति  स्वामी  :  लेकिन  बैल  क़ी  दिखा  क़र  लो  वोट  लिए  जाते  हैं  ।  पोलिटिकल

 पार्टी  न  का  इलेक्शन  के  करीबन  रिका गनी शन  करने  के  कारण  ज़ो  गलतियां  होती  हैं  उनका  उदाहरण

 देने  के  लिए  में  एक  ट्रायबुनल  के  मिंट  से  चन्द  लाइनें  पट  कर  सुनाना  चाहता  हूं  ।  वह  डस

 हैं  कि  बैलगाड़ी  का  प्रतीक  न  मानने  से  एक  प्रार्थी  के  बनाव  पर  बस  प्रभाव  पड़ा  था

 wea  में  म  कहना  चाहता  हुं  कि  सिम्बल  प्रदान  करने  की  नीति  एसी  होनी  चाहिए  कि  उससे  किसी

 पार्टी  को  हानि  न  पहुंचे  ।  मैं  श्रपनी  पार्टी  का  उदाहरण  देना  चाहता  हूं  कि
 जब

 हमने  दरखास्त  दी

 तो  पराजित  दृष्टि  से  कल् टो वेटर  विनो इंग  ग्रेन  का  सिम्बल  दिया  गया  ।  इस  सिम्बल  का  विकास

 महात्मा  गांधी  के  सेक्रेटरी  निर्मल  घोष  ने  किया था  ।  इसे  सिम्बल को  लेकर  चुनाव लड़  कर  पांच

 आदमी  एम०  एल०  To  हुए  कौर  एक  एस०  पी०  उसके  बाद  इलेक्शन  के  २५-३०  दिन

 पहले  प्रेस  स्टेटमेंट  निकाल  दिया  गया  किः  लोक  सेवक  संघ  का  रिकागनीशन  विदिशा  किया  जाता  है  ।

 इसका  कारण  मुझे  मालूम  नहीं  ।  में  भी  लोक  सेवक  संघ  से  चुन  कर  था  ।  इसी  पार्टी  से  पांच

 आदमी  एम०  एल०  एण्  चुने  गए  एक  एम०
 पी०

 चुना  गया  शौर  करनाटक  मे  इसी  पार्टी  केਂ

 नाम  पर  सत्याग्रह करके  Yo-Yo  आदमी  जेल  इतनी  एक्टिव  या  पार्टी  करनाटक  में  थी  ज़िसका

 रिकागनीशन  विदुषी  कर  दिया  ।  यही  एक  पार्टी  करनाटक  में  कांग्रेस  के  खिलाफ  थी  ।  इसके  लिए

 में  एलेक्शन कमी  शन  को  दोष  नहीं  देता  लेकिन  इसमें  उनको  मशीनरी  का  दोष है  जिसने  गलत  रिपोर्ट

 दी  ।  उनको  चुनाव  तक  ठहरना  चाहिए  था  कौर  झगर  तीन  या  चार  परसेंट  कोट  न  तो

 रिकागनीशन  विदा  कर  लेते  |

 शो  सिंहासन  सिह  :  उपाध्यक्ष  माननीय  मंत्री  ने  जो  इरेकात  ला  में

 पिछले सदन  १२५  का  निर्माण  किया
 था

 उसका  उद्देश्य  देश  में  एकता  कायम  रखने  का  था

 ताकि  जाति  वाद
 प्रौढ़

 धर्मं  वाद  के  जो  उस  समय  नारे  लग  रहे  थे  चुनाव  में  न  जाएं  ।  शायद  सरकार

 का  यह  विचार  हो  रहा  था  कि  कम्यूनल  श्रारगेनाइजेशन्स  को  रोका  नए
 ।

 इस  उद्देश्य  से  भी  सका
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 सिंहासन

 १२५  का  निर्माण किया  गया  था  |  उसमें  कहा  गया  है  कि  जाति या  भाषा  इत्यादि  के  प्राकार पर

 वैमनस्य  पैदा  करता  अपराध  होगा  ।  इन  बातों  के  लिए  कराई  पी०  सो की दफा की  दफा  42.0  में

 at  की  सजा  की  व्यवस्था  है  ।  लेकिन  इस  में  भ्रापने  इन  बातों  के  लिए  तीन  साल  की

 रखी  इसी  भ्र भि प्राय  से  कि  इन  चीजों  को  रोका  जाए  ।

 इस  सदन  में  भी  यह  प्रदान  उठाया  गया  था  कि  कुछ  पार्टियों  ने  धर्म  के  नाम  पर  र  जाति

 के  नाम  पर  प्रचार  किया  प्रौढ़  पोस्टर  निकाले  और  नोटिस  निकालें  |  गवर्नमेंट  उनका  संकलन  कर

 रही  थी  इस  विचार  से  कि  क्या  कदम  उठाया  जाए  |  यह  दफा  बनायी  ही  इस  विचार  से  गयी  थी  कि

 ऐसी  बातों  की  रोकथाम हो  ।  लेकिन  रोकथाम न  करके  इसका  दुरुपयोग  हुमा  कौर  शायद

 सारे  देश  में  एक  जगह  भी  ऐसी  पार्टियों  या  व्यक्ति  विशेष  पर  मुकदमे  नहीं  चलाए  गए  जिन्होंने  इस

 प्रकार  का  प्रचार  करके  वोट  मांगे  ।  wed  इसलिए  कानन  बनाया  कि  देश  में  जातिवाद  रोक

 धनबाद  की  भावना  न  फलने  पाए  कौर  देश  में  राष्ट्रीय  भावना  लेकिन  शापने  इस  कानन  में

 पुलिस  को  मुकदमा  चलाने  का  अधिकार  नहीं  दिया  ।  परिणाम  यह  हुआ  कि  कहीं  भी  मुकदमा  नहीं

 चला  |  झ्र गर  प्रतिद्वन्दी  मुकदमा  दायर  करता  है  तो  उसके  खिलाफ  कहा  जाता  है  कि  यह  प्रचार

 नहीं  करने  देता  ।

 वास्तव  इस  कानन  को  बनाने  से  गवर्नमेंट  का  विचार  था  कि  देश  में  इस  प्रकार  का  विष

 न
 फले  |  लेकिन  इस  कानून  की  अवहेलना  की  गयी  ।  हमारा  कानून  को  राज्य  कहलाता है  प्रौढ़

 कहा  जाता  है  कि  यह  राज्य  कानन  पर  स्थापित  है  शोर  कानन  के  द्वारा  सारा  कार्य  संचालित  होता

 है  ।  लेकिन  जब  इस  प्रकार  के  कानन  की  अवहेलना  होती  हैं  जनता  की  कानून  पर  से  श्रद्धा

 हट  जातों  किसी  को  कानन  का  कोई  डर  नहीं  रहता  ।  इसीलिए  इस  प्रकार  का  प्रचार  किया

 गया  कि  गाय  की  बनायी  गयी  उस  पर  छरी  चलती  दिखायी  गयी  प्रौढ़  प्रधान  मंत्री  को  उसके

 पास  खड़ा  दिखाया  गया  ।  कहीं  नारा  लगाया  कि  हिन्दू  धर्म  खतरे  में  कहीं  नारा  लगाया

 गया  कि  मुसलमान धर्म  खतरे  में  कहीं  कहा  गया  कि  जाति  खतरे  में  हैं  ।  जब  गवर्नमेंट  ने  इन

 चीजों  को  रोकने  के  लिए  कानन  बनाया  था  शर  दफा  १२४  का  निर्माण  किया  था  तो  गवर्नमेंट

 का  कत्तव्य  था  कि  वह  देखती  कि  इस  कानून  की  अवहेलना  न  हो  अ्रौर  उसका  सही  तरीके  से

 पालन  किया  जाय  |  गवर्नमेंट  खद  उस  कानन  का  पालन  नहीं  करा  पाती  है  तो  हमें  तो  यही  कहना  है

 कि
 झाप  इसको  कानून  की  किताब  के  बाहर  कर  दें  ।  ग्रुप  उसे  चला  नहीं  सकेंगे  तो  उसको

 इस  चुनाव  के  कानून  में  रख  न्याय  को  किताब  में  रख  कर  उस  की  शभ्रवहेलना  न  करें  कौर  उसको

 निकाल  देवें  |  बस  मुझे  इतना  ही  कहना  था  wa  होम  मिनिस्टरी  राय  के  लिए  श्राप के  पास  करायेगी

 कि  यह  चल  सकता  है  या  नहीं  चल  सकता  है  ।  अन्ततोगत्वा  कोई  भो  मिनिस्ट्री  जो  भी  लेजिस्लेशन

 करती  हैं  वह  ला  मिनिस्टरी  की  राय  लेने  के  बाद  करती  है  वह  राय  लेने  को  और

 बाप  समझें  कि  वहू  कमजोर  हैं  प्रौढ़  उसके  अंदर  मुकदमा  नहीं  चल  सकता  तो  उचित  यह  है  कि

 उसको  कानून  में  से  निकाल  दें  ।  इस  के  बारे  में  मझे  प्रापसे  इतना  ही  कहना  हैं  |

 एलेक्शन  एक्सपेंसेज  केਂ  बाबत  मेरे  एक  भाई  ने  जिक्र  किया  ।  इसके  बारे  में  मेरा  विचार  पहले  से

 यही  है  कि  इसमें  चुनाव  खर्च  के  दाखिल  करने  &  लिये  कोई  व्यवस्था  वाली  चीज  नहीं  रहनी  चाहिए

 श्र  जहां  सन्  EX  के  एलेक्शन  कानन  के  मुताबिक  जो  एलेक्शन  एक्सपेंसेज  के  रिलेशंस  देने  पड़ते

 थे  उसमें  २  रुपये  के  स्टाम्प  पर  हमको  एक  हलफंनामा  दाखिल  करना  पड़ता  था  किਂ  जो  एलेक्शन  एक्स

 पैसेज  हमने  दाखिल  किये  हैं  वह  सही  हैं  ।  खुशी  की  बात  है  कि  सन्  ५६  में  तरमीमी  कानून  पास  करके

 हमने  इस  को  निकाल  दिया  कम  से  कम  झूठ  बोलना  तो  दूर  हो  गया
 |

 तो  केवल  इतना  रह  गया  है

 कि  जो  खर्चा  श्राप  करते  हैं  वह  दे  देंगे  प्रो  उसकी  सीमा  रख  दी  गई  है  कि  2¥,e00  रुपये  से  अ्रधिक
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 न  पार्लियामेंट के  लिये  Byooo | से  अधिक न  हो  असेम्बली  के  लिये  €०००  रुपये से

 अधिक न  हो  ।  हो  सकता  है  कि  कहीं  पर  इससे  कुछ  कम  हो  लेकिन  उत्तर  प्रदेश  की  मैं  जानता  हूं
 कि

 वहां

 यह  परिधि  €०००  रुपये  की  है  ।  हमारे  एक  भाई  ने  कहा  कि  पालियामेंटरी  सीट्स के  लिये  लाखों

 रुपये  लोग  खां  करते  हैं  तो  इस  एफिडेविट  के  हट  जाने  से  कम  से  कम  झूठ  बोलने  से  तो  बचें  क्योंकि यह

 चीज  किसी  से  पोशीदा  नहीं  है  कि  २५०००  श्र  ६०००  से  बहुत  से  लोग  कहीं  ज्यादा  खां  करते  हैं  ।

 जब  यह  कहना  कि  पवर्ने मेंट  झूठ  बुलवाती  है  सही  नहीं  होगा  ।  यहां  प्रकार  हम  कानून  बनाते हैं  प्रौढ़

 भारत  की  जनता  फे  प्रतिनिधि  जो  हम  लोग  यहां  पर  चुन  कर  भराते  हैं  वह  भी  भ्र पना  सही  हिसाब  न  दे

 सकें  तो  हम  देश  के  आ्राध्यात्मिक  स्तर  को  ऊंचा  उठाने  की  कसे  कल्पना  कर  सकते  हैं  ?  देश  का

 श्रमिक  स्तर  तो  तभी  ऊंचा  उठेगा  जब  नेताओं  के  प्रति  लोगों  की  यह  धारणा हो  कि  यह  सही  नेता  हैं

 और  सही  हिसाब  देते  हैं  तौर  गलत  काम  नहीं  करते  हैं  ।

 अब  गलत  हिसाब  देने  ate  चुनाव  सम्बन्धी  अनियमितताएं  तने  का  जहां  तक  सवाल  है  इसमें

 कांग्रेसी  और  गैर-कांग्रेसी  का  कोई  सवाल  नहीं  है  ।  दोनों  ही  के  इस  चीज  के  लिए  दोषी  हैं  ।  मैं

 आपको  बतलाऊं  कि  मेरे  विरुद्ध  जो  उम्मीदवार  खड़े  थे  वह  धर्म  के  आधार  पर  खड़े  हुए  थे  उन्होंने

 सीमा  से  कहीं  ज्यादा  रुपया  खर्चे  किया  लेकिन  मैंने  बहुत  ही  कम  खं  किया  कौर  मैं  समझता  हूं  कि  शायद

 सारे  देश  में  वह  कम  रहा  होगा  ।  करीब  ३००  रुपया  मेंने  खर्च  किया ।  मैंने  तो  सोच  लिया  था  कि

 जनता को  अगर  मुझे  वोट  देना  होगा  तो  वह  देगी  प्रौढ़  नगर
 न

 देना  होगा  तो  न  देगी  ।  लेकिन मैं  इससे

 इंकार  नहीं  करता  कि  श्राप  फे  ae  हमारे  बीच  में  काफी  लोग  ऐसे  मिलेंगे  जिन्होंने  कि  २५,०००  से

 कहीं  खां  किया  लाख  लाख  रुपये  खच  किये  इन  राजा  महाराजा ग्र ों  को  ही  ले

 लीजिये  ।  यह  चाहे  कांग्रेस  पार्टी  से  खड़े  हों  प्रिया  किसी  अन्य  पार्टी  यह  तो  काफी  रुपया  खरच  करते

 महाराजाओं की  कल्पना  से  ही  यह  बाहर  की  चीज  है  कि  वह  लाख  रुपये  से  कम  खच  करें  ।

 लोग  भी  सोचते  हैं  कि  राजा  जरगर  खड़ा  हुमा है  तो  वोट  पाने  के  लिये  वह  रुपया  खर्च  करे  |  एक

 नरी  स्प्रिट  पैदा  हो  जाती  है  ।

 अब  इस  को  रोक  नहीं  सकते  हैं  तो  इसको  कानून  की  दफा  से  निकाल  दीजिये  ।  कम  से

 कम  लोगों  को  जानबूझ  कर  झूठ  तो  हलफ  नहीं  उठानी  पड़ेगी  ईमानदारी  तो  उनकी  रहेगी  |  चुनाव  का

 कसाब  रखने  के  लिये  कहा  जाता  है  कि  लोग  गलत  हिसाब  रखते  हैं  प्र  देते  हैं  तो  यह  चीज  तो  तभी

 जायेगी  जबकि  हमारे  देश  का  स्तर  ऊंचा  होगा  ।

 चूंकि  मेरा  समय  खत्म  हो  रहा  है  इसलिये  मैँ  केवल  अन्तिम  बात  कह  कर  समाप्त  करूंगा  कौर  वह

 सेप्रेशन  श्राफ  जुडिशियरी  एण्ड  एक्जीक्यूटिव है  ।  जुडिशियरी ak  एक्जीक्यूटिव के  सेप्रेशन

 मामला  सन्  Pes AT AT Xo या  सन्  ५०  से  चला  जाता  हमारे  संविधान  में  भी  इसकी  चर्चा  है  ।  यह  अफसोस

 का  विषय  है  कि  इसको  १२  या  १४  वर्ष  हो  गये  लेकिन  उसका  सही
 तरीका  तक  नहीं

 राज  तक  दोनों  अलहदा  नहीं  किये  गये  हैं  ।  संविधान की  वह  धारा  कि  जुडिशियरी को  हम

 क्यू टिव  वे अलग
 करेंगे

 तब
 तक  बगैर  कमल  के  पड़ी  कुछ  राज्यों  ने  इस  बारे  में  कुछ  कदम  थ

 हैं  ।  उत्तर  प्रदेश ने  भी  इस  दिशा  में  पग  उठाया  है  ।  ला  कमीशन  ने  भी  कहा  है  कि  यह  भ्र लग  न  करना

 चल  पर  एक  रोड  है
 ।

 श्राप  हर  एक  स्टेट  को  करते  कि  वह  अपने  यहां  इस  जुडिशियरी

 शर  एक्जीक्यूटिव  को  अ्रलग  अलग  कर  दें  क्योंकि  संविधान  में  साफ  ऐसा  करने  का  डायर  टशन  लेकिन

 अगर  स्वयं  संविधान  को  मान्यता  नहीं  देते  हैं  जुडिशियरी  are  एक्जीक्यूटिव  को  करने

 की
 a

 मल  कदम  नहीं  बढ़ा  ते  हैं  तो  कैसे  काम  चलेगा
 ?

 afar  गवर्नमेंट  को  उसको  करने  में  कया

 बाघा है  ?  ब्रिटिश राज  के  जमाने  में  तो  हम  लगातार यही  आवाज  उठाते  थे  कि  जुडिशियरी  को

 एक्जीक्यूटिव से  श्रलग  किया  जाय  कौर  अंग्रेज़  इसको  नहीं  करते  थे  लेकिन  राज  तो  हम  खुद  अपनी

 सरकार  चला  रहे  हैं  प्रौढ़  जबकि  हमने  काफी  वर्ष  हुए  अपने  संविधान  में  साफ  तौर  पर  यह  कहा  है

 कि  इन  दोनों  को
 किया  जाये  तब  यहै  बड़े  झ्राइचर्य  कौर  दुःख  का  विषय है  कि  सन्  ६२  के  वर्ष
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 [at  सिंहासन

 तक  में
 यह  काम  प्रभी  तक  पूरा  नहीं  हुआ  हैं  और  यह  दोनों  विस  अलग  नहीं  हुए  हैं  |  झगर  कहीं  कुछ इस

 दिशा  में  हुमा  भी  है  तो  वह  एक  धोखे  की  टट्टी  है  और  उससे  कुछ  काम  बनने  वाला  नहीं  बस  मैं

 इन्हीं  चीजों  की  सन्तरी  महोदय  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  था  ।

 शी ब्र  सेन
 :
 मैंने  विभिन्न  दलों  से  सम्बन्धित  माननीय  सदस्यों  के  भाष  ग  बड़े  ध्यान से  सुने

 हैं  घौर  मझे  इस  बात  का  सन्तोष  है  कि  विभिन्न  प्रकार  की  बातों  में  काफी  साम्य  है  ।  जिन  भावनाओं  से

 प्रभावित  होकर  माननीय  सदस्यों  ने  विचार  व्यक्त  किये  हैं  बे  बहुत  ही  सराहनीय  हैं  ।  मैं  केवल  उन

 ही  बातों  का  उत्तर  दुंगा  ज़ो  कि  सहत्वपूर्णं  है  और  जिनका  सम्बन्ध  व्यापक  क्षत्रों  से  है  ।  श्री  पी०  के
 ०  देव

 की  ही  बात  ले  लीजिये  इस  पर  किसी  विवाद  क़ा  sea  ही  पैदा  नहीं  होता  ।  गत  पांच  वर्षों  में  हम  इस

 दिशा में  योजना  बनाने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।  वैसे  जहां  तक  अनुसूचित  जातियां  का  सम्बन्ध  है  आगे  ही

 केन्द्रीय  सरकार  ५०  प्रतिशत  ख़र्चे  aaa  करती  है  ।  जो  गरीब  व्यक्तियों  के  लिये  विविध  सहायता  के

 उपबन्ध  करते  की  वांछनीयता  के  बारे  में  प्रतिवाद  है  ।  यह  तो  निधि  के  उपलब्ध  होने  का  प्रश्न  है  ।

 मुझे  इस  बात  की  पूर्ण  आशा  है  कि  शीघ्र  ही  केन्द्र  में  तथा  राज्यों  में  ग्राम  गरीब  व्यक्तियों  को  कानूनी

 सहायता  देना  सम्भव  हो  जायेगा  ।  ज़ो  लोग  क़ाफी  देर  से  समाज़  द्वारा  दबाये  जाते  रहे  हैं  उनकी  सहायता

 हो  सकेगी  |  इस  मामले  में  जिस  प्रकार  की  यो  जना  इंग्लैण्ड  में  चल  रही  है  वैसी  ही  भारत  में  भी  लागू

 हो  सकेगी

 इसके  जो  श्री  प्र०  के०  देव  ने  प्रस्तुत  किया  है  वह  भी  बड़ा  महत्वपूर्ण  है  ।  शी  फ्रेंक

 एंथनी  ने  भी  उनकी  बात  का  समर्थन  किया  है  ।  वह  यह  कि  न्यायाधीशों  को  प्रशासकीय  नौकरियों  पर  न

 लगाया  जाय  |  सिद्धान्त  रूप  में  यह  बात  बिल्कुल  ठीक  है  ।  मैं  इस  बात  में  सहमत  हूं  कि  हम  जब  देश  में

 लोकतन्त्र  का  विकास  कर  रहे  हैं  तो  की  स्वतन्त्रता  होना  बहुत  ही  श्रावस्ती है  ।  हमें

 म्यायाधीदों  को  विवादास्पद  बातों  से  दूर  ही  रखना  चाहिये  |  परन्तु  इन  सब  बातों  के  बावजूद  मेरा

 दन  है  कि  चुनाव  विधि  शझ्रायोग  इत्यादि  निकायों  में  ऐसे  लोगों  का  श्रुति  बहुत

 दायक  सिद्ध  होता  है  यदि  उन्हें  ऐसे  स्थानों  पर  नियुक्त  कर  दिया  जाये  तो  उस  पर  कोई  आपत्ति

 नहीं  की  जानी  चाहिए  ।  इसके  साथ  ही  में  यह  भी  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  हमें  यह  नहीं  समझना

 चाहिए  क्रि  हमारी  न्यायपालिका  का  स्तर  गिर  गया  है  ।  हमारी  न्यायपालिका  के  लोगों  ने  बड़े  शानदार

 काम  किये  हैं  जो  कि  अन्य  देशों  वाले  अनुकरण  करके  श्राप  को  धन्य  ५०१९  |  कोई  एक  प्राय  मा
 मले

 में  कोई  खराबी  हो  गयी  तो  इससे  किसी  माननीय  को  सामान्य  परिणाम  नहीं  निकाल  लेना

 चाहिए
 |

 किसी  भ्र दा लत से  कोई  भूल  हो  भी  जाये  तो  भी  हमें  अ्रदालत  के  गौरव  को  खराब  करने
 का

 यत्न  नहीं  करना  ait  यह  बात  भी  गलत  है  कि  ओछी  न्यायाधीश  वहाँ  हो  सकता  है  जिस  को

 वकील  के  तौर  पर  वकालत  काफ़ी  चली  हुई  हो  ।  में  ऐसे  बहुत  से  लोगों  को  जानता  हूं  जो  कि  वकील
 के

 रूप  में  तो  बहुत  अधिक  सफल
 न

 हो  सके  परन्तु  न्यायाधीश  बनते  ही  बहुत  चमके  उनकी  योग्यता

 का  सामान्य  जनता  ने  काफी  लाभ  |  यह  बात  हमें  करो  भी  नहीं  कहनी  चाहिये  कि  लोगों

 at  विश्वास  न्यायपालिका से  उठ  गया  है  ।

 श्री  फ्रांस  एंथनी  यहां जो  कुछ  महते  रहे  में
 उनके  साथ  हमेशा  से  सहमत  होता  रहा  हूं  ।  क्योंकि

 यह  मेरा  व्यक्तिगत  मत  भी  है  कि  यदि  हमारे  मूलभूत  भ्र घि कारों  की  रक्षा  न  हुई  तो  हमारा  संविधान

 vic  विधि  दोनों  मजाक  बन  कर  रह  जायेंगे  ।  और  इन  भ्र धि कारों  की  रक्षा  लिये  अदालतें  चाहिये ं।

 म्यायाधीसशों  को  संविधान  के  संरक्षकों  फे  रूप  में  काम  करना  होता  है
 ।

 मुझे  इस  बात  का  प्रयास  दुःख

 यदि  किसी  व्यक्ति  को  इसलिये  अदालत  न  सुने  क्योंकि  अदालत  के  पास  बहुत  काम  है  ।  यद्यपि  मैं  यह

 कती  कि
 कोई

 न्याय  से

 IRR
 ह  ह

 ara  सपरा  aed  की  यह  इच्छा  कभी  भी  नहीं  दी  ते

 फिल  खरक
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 वंचित  रह  कोटि  के  साथ  are  गति  की  भी  जरूरत  महसुस  की  जा  रही  है  ।  उच्चतम  प्यासा लय  में

 तो  गति  को  भी  क़ाफी  महत्व  दिया  जाता  है  ।  न्याय  शीघ्र  अच्छी  कोटि  का  व्यक्ति को  होना  ही

 चाहिये  श्र  व्यक्तिगत  झ्ावश्यकताओओं  की  उपेक्षा  नहीं  की  जानी  चाहिये  |  अनुच्छेद  के  अन्तर्गत

 यदि  कोई  व्यक्ति  उच्चतम  न्यायालय  में  भ्रावेदन  पत्र  दे  तो  २०००  रुपये  क़ी  जमानत  जमा  कराये  |

 इस  प्रदान  पर  भी  मैंने  मुख्य  न्यायाधीश  से  बातचीत  की  थो  ।  परन्तु  मेंने  उन्हें  बता  दिया  था  कि  हम  उन्हें

 इस  बारे  में  are  निर्देशन  देने  वाला  कोई  विधान  नहीं  बनेंगे  aa  जहां  तक  उच्चतम  न्यायालय  में

 अधिकारियों  का  प्रदान  उस  न्यायालय  क्रो  संविधान  के  अस्त मत  अपने  नियमों  को  बनाने  का  अधिकार

 प्राप्त  है  ।  मेरा  मत  यह  है  कि  उस  न्यायालय  पर  प्रक्रिया  फे  बदलने  के  लिये  किसी  प्रकार की  रोक

 लगाना  ठीक  नहीं  ।  हम  यह  भी  कर  सकते  हैं  कि  ऐसा  करना  झ्रावश्यक  भी  नहीं  होगा  क्योंकि

 वहू  न्यायालय  अपीलों  को  सुनने  करे  लिये  स्वयं  ही  याचनाओं  के  सम्बन्ध  में  नियमों  में  परिवेश  कर

 सकता है  ।

 मूल  चन्द  दुबे  पीठासीन  हुए ]

 इस  बात  को  स्वीकार  करना  ही  होगा  किਂ  सब
 के

 ऊपर  संसद्
 की  श्रुति तो  है  ही  परन्तु  फिर

 भी  मुझे  यह  ara  करनी  चाहिये  कि  ऐसा  अवसर  नहीं  ara  कि  संसद  को  हस्तक्षेप  करना  पड़े  ।  यदि

 कोई  रुकावट  कठिनाई दिखाई  दे  तो  इसे  उच्चतम  न्यायालय को  ही  देखना  चाहिये  are  उसके  श्रौचित्य

 को  देख  कर  उसके  बारे  में  स्वयं  ही  निर्णय  करना  चाहिए  |

 इसके  बाद  म  जो  महत्वपूर्ण  बात  की  गयी  वह  चुनाव  विधि  के  सम्बन्ध  में  थी  ।  मझे  श्राइचये  है

 कि  श्री  प्र०  कृ०  देव ने  यह  कहने  में  संकोच  नहीं  किया  कि  हमारी  चुनाव  विधि  में  परिवर्तन  होना  चाहिये

 शर  इससे  सभी  सहमत  हैं  ।  हमें  एक  बात  समझ  छेनी  चाहिये  कि  हमारी  चुनाव  विधि  े  सारे  संसार  भर

 में  भ्र पना  स्तर  कायम  किया  हमारी  चुनाव  मशीनरी  ने  बहुत  ही  योग्यता  ate  निष्पक्षता  से  कार्य

 करके  अपना  रिकाड  कायम  किया  है  ।  सरकार  ने  इस  बारे  में  कोई  हस्तक्षेप  नहीं  किया  ।  तीन  आम

 चुनाव  हुये  समय  समय  पर  विधि  में  संशोधन  भी  हुए  हैं  परन्तु  सरकार  ने  इस  दिशा में  कानन

 बनाने  अथवा  संशोधित  करने  के  प्रयोजन  से  भी  सरकार  ने  इस  सदन  के  सभी  दलों  की  सामूहिक बुद्धि  केਂ

 प्रकाश में
 काम

 किया
 sl  सरकार  ने

 इस  उद्देश्य  के  लिये  कभी
 भी

 अपने  बहुमत  को  प्रयोग  करने
 का  प्रयत्न  नहीं  किया  |

 चुनाव  व्यय  के  बारे  में  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  ने  भ्र पने  विचार  व्यक्त  किये  हैं  ।  इस  बारे  में

 दूसरे  ग्राम  चुनाव  पर  चुनाव  युक्ति  ने  अपने  प्रतिवेदन  में  कहा  था  कि  इस  मद  को  समाप्त  ही  कर  दिया

 ज़ाये  क्योंकि  इस  बारे  में  कोई  भी  ठीक  ब्योरा  नहीं  हे पाता  |  हम  ने  ऐसा  नहीं  क्योंकि हो

 सकता  है  कि  इस  पर  सरकार  की  अ्रनावश्यक  झ्रालोचना  की  जाती  ।  कुछ  भी  हो  जहां  वक  ara

 व्यय
 का  सम्बन्ध  दुसरे  देश

 भी
 इसक  अभी  तक  कोई  हल  नहीं  निकाल  फि  ।  हम  भी  सरलता

 से  इसका  कोई  हल  नहीं  निकाल  सकेंगे
 ।

 मैँ  यह  भी  कहूँगा
 कि

 अधिक  चुनाव  व्यय  का  दोष  किसी  एक

 राजनीतिक  दल  को  नहीं  दिया  जा  सकता  यह  तो  एक  समान  सब  पर  ही  लाग  होते  हैं  ।  कई  लोग तो

 जोर  शोर  से  अपने  चुनाव  व्यय  का  प्रचार  करते  दि  कई  चुप  हो  सहना  ठीक  समझते  हैं  ।  यह  तो

 ठीक  ही  है
 कि

 कोई  प्रजातंत्र  कानून
 की

 ठोस  चट्टान  पर  faa  हुए  बिना  नहीं  बच  सकता ।  इसके

 पीछे
 जो

 स्वीकृति  है  वह  तो  लोगों  के  विश्वास
 की

 ही  है
 ।

 लोगों  को  कानून  के  सामने  झुकना  ही  पड़ता

 एक  बात  हमेशा  याद  रखनी  चाहिए
 कि  जब  तक  कानून  में  वैध  परिवहन  नहीं  कर  लिया

 किसी  व्यक्ति  को  इसका  उल्लंघन  करने  का  प्रयत्न  नहीं  करना  चाहिए  ।

 कार्यपालिका  को  इसकी  आज्ञा  माननी  होगी  और  यदि  यह  नहीं  मानती  है  तो
 न्यायालय

 इसे  सही
 रास्ते

 पर  साथ  ही  वे  लोग
 भो  जो  कार्यपालिका  का  कार्य  करते हैं  वे  भी  इसकी  शाखा
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 का  पालन  विधि  की  दो  बातें  हैं  एक  तो  यह  है  कि  यह  सर्वोपरि  है  सब  को  इसका  पालन

 करना  चाहिये  कौर  दूसरी  बात  यह  है  कि  कानून  की  निगाह  में  सब  बराबर  हैं  ।  इस  लोकतंत्रात्मक

 ढांचे  में  ये  दोनों  ही  बातें  हमारा  पथ-प्रदान  करती  हैं  ।

 यह  ठीक  है  कि  सामाजिक at  व्यवस्था  की  स्थापना  करने  के  लिये  विधि  को  सहायता  करनी

 चाहिये  ।  कौर  विधि  को  अपनी  पुरानी  परिपाटी  छोड़  कर  वर्तमान  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रख  कर

 काम  करना  चाहिये  ।

 यदि  न्यायालय ने  प्रनच्छंद  १४  को  नियम  स्थानों  की  तुलना  में  कमजोर  बना  दिया  है  तो  हमें

 इस  पर  क्षुब्ध  नहीं  होना  चाहिये  |  बल्कि  हमें  न्यायालयों  को  बधाई  देनी  चाहिये  कि  उन्होंने  समानता

 कठोर  की  चुनौती  के  सामने  हमारे  प्रगतिशील  विधानों  को  सफल  रहने  दिया  है  ।

 पंचायत  न्यायालयों  के  बारे  में  जो  समिति  बनाई  गई  थी  उसने  भ्र पना  प्रतिवेदन  दे  दिया  है  ।

 जैसे  ही  सरकार  उस  पर  विचार  कर  लेगी  उसे  सभा  पटल
 पर

 रख  दिया  जायेगा  यदि  संभव  हुआ  तो

 पहले  भी  रख  दिया  जायेगा  |

 कुछ  लोगों  का  ऐसा  ख्याल  है  कि  हमारे  पास  काफ़ी  काम  नहीं  है  ।  में  उन  से  निवेदन करूंगा

 कि  वे  एक  ज्ञापन दें  ।  यदि  वे  काम  बढ़ाना  चाहते  हैं  तो  मं  भी  उनकी  सहायता  करूंगा  |  क्योंकि हम

 काम  से  नहीं  घबरात े।

 खराब  मतपेटियों  फे  बारे  में  झ्रालोचना  की  गई  है  ।  ऐसी  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिये

 हमारे  पास  नियम  हैं  शौर  हम  उस  भूल  को  ठीक  कर  सकते  हैं  जैसा  कि  हम  ने  जम्मू  तथा  काइमीर  में

 किया था  ।  जैसे  ही  यह  बात  चुनाव  आयोग  के  ध्यान  में  लाई  गई  तुरन्त  ही  उनको  बदल  दिया  गया  था  ।

 इन  बक्सों  की  बनावट  कुछ  जटिल  सी  हैं  तथा  इनके  हमने  हो  जाने  के  बारे  में  कोई  व्यक्ति  गारंटी  नहीं

 दे  सकता  |

 सभापति  महोदय  यदि  सभी  कटौती  प्रस्तावों  को  मतदान  के  लिए  एक  साथ  रख  दिया  जायें

 तो  मैं  समझता  हूं  कि  इस  में  किसी  को  कोई  भी  आपत्ति  नहीं  है
 ।

 सभी  कटौती  प्रस्ताव  मतदान  के  लिये  रखे  गये  प्रौढ़  श्रस्वीक्ृत  हुए  ।

 सभापति  महोदय  द्वारा  विधि  मंत्रालय  की  निम्नलिखित  मांगें  मतदान  के  लिये  रखी  गईं  तथा

 स्वीकृत हुई  on  ——  ee

 दीपक  राशि

 ण

 ~
 रुपय

 ७  विधि  मंत्रालय  मेरे  ८,०००

 ७४.  निर्वाचन  रेल  ०००

 ७४  विधि  मंत्रालय का  अरन्य  राजस्व  2,F3,000

 wast  में
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 प्रतिरक्षा  मंत्रालय

 ay
 १९६२-६३  के  लिये  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  की  ग्रनदानों क्  की  मांगें  प्रस्तुत

 की  गई  ——

 शीर्षक  राशि

 सख्या

 ~
 रुपय

 प्रतिरक्षा  मंत्रालय  2X, 0%, 000

 शु  ।  प  9  ४  %,  ०००

 १०  प्रतिरक्षा  क्रिया कारी  नौसेना  PU,  LR,  ४४,०००

 %0,0Y,G0,000 प्रतिरक्षा  क्रिया कारी  वायुसेना

 १२  प्रतिरक्षा  अ्रक्रियाकारी  2¥,\9¥,00,0  ००

 ११४  प्रतिरक्षा  का  पूंजी  व्यय  RY,  REY,  ०००
 ला

 रोनेन  सेन
 :

 यद्यपि  हमारी  सरकार  ने  कुछ  विलम्ब  से  गोधरा  में

 वाही  की  किन्तु  हमारी  सेना  के  जवानों  ने  गोवा  की  मुक्ति  में  बहुत  शानदार  काम  किया  है  ।  हमारी

 इस  कार्यवाही  का  सभी  समाजवादी  देशों  ने  स्वागत  किया  है  ।  कुछ  सैनिक  गुट  वाले  देशों  ने  इस

 कार्यवाही  का  विरोध  किया  था  ait  उन्हीं  से  हमें  खतरा  भी  है  ।

 मेरा  एसा  विचार  है  कि  हमारे  सशस्त्र  बलों  का  राष्ट्रमंडल  के  विभिन्न  सेना  व्यायामों  में  भाग

 लेना  हमारी  राष्ट्रीय  मानहानि  करता  है  ।  इन्हें  समाप्त  किया  जाना  चाहिये  ।  राष्ट्रमंडल से  हमारा

 सम्बन्ध  प्रतिरक्षा  की  खातिर  हमें  पश्चिमी  देशों  पर  निसार  करता  है  ।  जो  सामान वे  देते  हैं  वह

 पुराना  तथा  महंगा  होता  है  ।  उचित  यही  है  कि  उस  बारे  में  हम  प्रिय  स्थानों  की  खोज  करें  |

 अमरीका  ने  पाकिस्तानी  वायु  सेना  को  नवीनतम  प्रकार  छे  लड़ाके  विमान  दिये  हैं  ।

 चूंकि  उन  से  हमारी  राष्ट्रीय  सुरक्षा  को  खतरा  है  तथा  हम  उन्हें  अमरीका  से  प्राप्त  करने  की  स्थिति

 में  नहीं  हैं  यह  स्वाभाविक है  कि  हम  उसी  के  समान  क्षमता  वाले  विमानों  को  रूस  से  प्राप्त  करें  ।

 मिश्र  a  इंडोनेशिया  जसे  तटस्थ  देशों  ने  वैसा  किया  है  ।  इस  मामले  में  ब्रिटेन  तथा  ग्र मरी का  का

 हस्तक्षेप  सहन  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।  उनको  इस  बात  से  कोई  मतलब  नहीं  है  कि  हम  क्या  खरीदें

 र  कहां  से  खरीदें

 हमारे  अमरीका  स्थित  राजदूत  ने  हमारी  प्रतिरक्षा  व्यवस्था  के  सम्बन्ध  में  जो  वक्तव्य  दिया है

 वह खेदजनक है  ।  तथ्य  यह  है  कि  हमारी  सुरक्षा  को  वास्तविक  खतरा  पाकिस्तान  की  कौर  से  उत्पन्न

 प  चीन  की  कौर  से  नहीं  ।  हमें  तथा  शक्तियों  के  सम्बन्ध  में  सावधान  रहना

 चाहिये  |

 सेना  का  नैतिक  स्तर  भी  ऊपर  उठाना  चाहियें  ।

 ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  मंत्रालय  हमारे  प्रतिरक्षा  उत्पादन  फके  सम्बन्ध  में  उदासीन  मालूम  होता

 इस  सम्बन्ध  में  हमें  are  तेज़ी  से  काम  करना  चाहिये  भर  पश्चिमी  देशों  पर  अपनी  निर्भरता

 कम  करनी  चाहिये  ।

 जवानों  को  arf  वेतन  देना  चाहिये  |  cat ।
 —  ग्रनुशासन

 के  नाम  पर उ
 ह  तको  नहीं  देना  वा

 मूल
 अंग्रेजी  में
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 नां  के  जवानों  कीं  ath  स्वतंत्रता  भी  नहीं  फौजी  दरबार में  जवा  न॑  लोग  फेस रों  के  सामने

 बोल  भी  नहीं  पाते  हैं
 ।

 इस  प्रकार  सेना  में  प्रजातंत्र  नहीं  है  ।

 सदस्य  सैनिकों  प्रौर  उनसे  सम्बद्ध  लोक  सहायक  सेना  शादी  को  मजदूरों

 तुड़वाने  के  काम  में  नहीं  लाया  जाना  चाहिये  ।

 तरक्की  देने  के  मामले  में  वरिष्ठ  अधिकारियों  का  अतिक्रमण  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।

 प्रतिवेदन  में  कहा  गया  है  कि  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  मजदूरों  के  साथ  सम्बन्ध  प्रति  हैं  ।  लेकिन

 में  कहना  चाहूंगा  कि  प्रतिरक्षा  उद्योगों  के  मजदूरों  को  प्रौद्योगिक  विवाद  ऑ्रधिनियम  के  ज

 लाभ  प्राप्त  नहीं  है  ।  विवादों  के  निपटारे  के  लिये  कोई  स्थायी  वार्ता  यंत्र  नहीं  है  ।  प्रतिनिधि  कामिक

 संघों  को  मान्यता  नहीं  दी  जा  रही  है  ।  उन  उद्योगों  में  श्रम  सम्बन्धों  कें  सुधार  के  लियें  कुछ  किया

 जाना  चाहिये  ।  क्योंकि  वहां  सम्बन्ध  अच्छे  नहीं  हैं  ।

 fart  सुरेन्द्रपाल सिह  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  की  मांगों  का  मैं  समर्थन  कंरता  हूं  ।

 यद्यपि  हमारी  प्रतिरक्षा  सेनाग्रों  ने  अपनी  योग्यता  का  अच्छा  परिचय  दिया  है  परन्तु  हमें  उनकी  अच्छे

 झ्राधुनिक  हथियारों  की  भ्रावश्यकता  को  भी  पूरा  करने  का  प्रयत्न  करना  चाहिये  ।  स्वचालित राइफल

 के  निर्माण  के  सम्बन्ध  में  जो  एक  मूलभूत  हथियार  है  उसे  यहाँ  बनाने  का  प्रयत्न करना  चाहिये

 यह  जानकर  संतोष  होता  है  कि  हमारा  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  का  उत्पादन  बढ़  गया  है  परन्तु  इस  स्वचालित

 राइफल  के  बारे  में  क्या  निर्णय  किया  गया  है  यह  बात  सभा  को  बतानी  चाहिय े।

 यह  तो  ठीक  है  कि  नौ  सेना  में  सभी  श्राधनिकतम साधनों  का  प्रबन्ध  कर  लिया गया  है

 किन्तु  फिर  भी  उसके  पास  पनडुब्बी  भी  होनी  चाहिये  ।

 जहां  तक  की  है  ।  हमें  उस  श्रेणी  तक  कांयं  कुशलता  वाले  कई  स्थानों  पर  बने

 विमानों  को  नहीं  खरीदना  चाहिये  ।  भविष्य  में  हमें  एक  ही  प्रकार  के  जहाज  विभिन्न  देशों  से  नहीं  लेने

 चाहिये  ।  भविष्य  में  हम  एक  ही  प्रकार  के  जहाज  एक  ही  देश  से  लेने  चाहिये  ।  ऐसा  करने  से

 हमारा  संधारण  का  कासम  सरल  हो  जायेगा  |

 सशस्त्र  बल  महिला  कल्याण  संगठन  ने  भतकाल  में  प्रशंसनीय  ara  कियां  है  उसे  चाल

 feat  जाना  चाहिये

 सैनिकों  के  लिये  पारिवारिक  क्वाँरों  की  कमी  है  ।  इस  दिशा  में  कार्य  की  गति  बढ़ाई  जानी

 चाहिय े|

 भूतपूर्व  सैनिकों  के  grater  के  लिये  अधिक  कार्य  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  सरकार  को  उन्हें

 भ्र सैनिक  व्यवसायों  में  लगाने  के  लिये  समस्त  सहायता  देनी  चाहिये  कौर  इस  सम्बन्ध  में  इस  बात  का

 झआारवासन  दिया  जाना  चाहिये  कि  उनके  लिये  भविष्य  में  शीघ्र  ही  कुछ  न  कुछ  किया  जायेगा  |

 हमें  यह  समझ  में  नहीं  पाया
 कि  प्रतिरक्षा

 मंत्रालय  ने  देश  भर  में  सैनिक  स्कूल  स्थापित करते

 समय  उत्तर  प्रदेश  को  कसें  भुला  दिया  ।  क्योंकि उत्तर  प्रदेश  में  एक  भी  सैनिक  स्कूल  नहीं  हैं  ।  में
 राज्य

 के  लोगों  से  प्रार्थना  करता  हूं  कि  उत्तर  प्रदेश  में  एक  सैनिक  स्कूल  तुरन्त  स्थापित  कर  feat  जाये
 |

 राष्ट्रीय  छात्र  सेना  का  क्षेत्र  भी  इस  प्रकार  बढ़ा  देना  चाहिये
 कि

 हमारे  सभी  विद्यार्थी  इस  में

 भरती  हो  सकें
 ।

 इस  को  लोकप्रिय  बनाने
 के

 लिये  सरकार
 की

 खर्चे  का  ख्याल  नहीं  करना  चाहिये
 ।

 मिल  अंग्रेजी  में
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 श्री  उ०  स०  त्रिवेदी  इस  मंत्रालय  की  मांगों  कीं  बहुंत  बड़ी  बड़ी

 site  इन  से  सभी  भारतीयों  कां  सम्बन्ध  है  जरूरी  हैं  कि  ag  खर्च  बुद्धिमत्ता  सें  कियां  जाय
 ।

 किन्तु

 मंत्रालय
 की

 रिपोर्ट  पढ़ने  से
 पता

 चलता  है  कि
 खच

 झन्दाघू
 थ  भर

 अनियमितता  तरीकें  से  हों  रहा  हैं
 समझ  में  नहीं  प्राता  कि  एक  निर्माण  कार्य  पर  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  का  जितना  जितना  खच

 जाता  सैनिक  इंजीनियरिंग सेवा  का  उससे  अधिक क्यों  ara  ?  रिपोर्ट  में  बताया  गया  है  fe  एक

 मील  सड़क  बनाने  में  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  का  ५०हजार से  ६०
 हजार  तक  जाता

 हू  किन्तु

 जब  सेना  उसे  बनाती  तो  खर्चे
 ४

 लाख  रुपये  प्रति  मील  भ्राता  काम  करने  वाले  वहीं  भारतीय

 इंजीनियर  श्रमिक वही  भूमि  भी  वही  है  किन्तु  व्यय  में  अन्तर  है  ।  इस  से  केवल  यह  मालूम

 होता है  कि  धन  aa  करने  वाले  कितने  लापरवाह हैं  ।  धन  के  भ्रपव्यय के  एक  बड़ा  उदाहरण

 नौ  सेना  मुख्यालय  द्वारा  स्टोर  कैरियर  का  क्रय  थाी  ।  इ  से  खंरीदने  बदलने  इंस  में  सामान  लगाने

 कें  लिय  लाखों  रुपया  as  कियां  गया  है  इसको  बनती  बनाते  कई  साल  हों  गये  यद्यपि इस  की

 खरीद  बहुत  जल्दी  में  कीं  गई  थी  ।  gexe Fant में  होने  अनुभव  किया  कि  यंह  सारा  खच  इतना  उपयोगी

 नहीं  है  ।  क्या  इतने  बड़े  मंत्रालय  का  खच  इस  तरह  चलाया  जाना  इस  कैरियर पर  करेने

 के  लिये  १९४५२  में  पदाधिकारी नियुक्त  किय  गये  थे  १९५९  तक  बिना काम  के  पूरा  वेतन  पाते

 रहे  ।

 हम  ने  एक  प्रतिरक्षा  उत्पादन  संगठन  शुरू  किया  है  ।  इस  ने  जो  भी  वस्तुयें  बनाई हैं  उनमें  से

 ३०,  ४०
 या  ५०  प्रतिशत तक  प्रतिरक्षा  सेवाग्रीं कें लेंने कें  लेने  से  इन्कार  कर  दियो  हैं  ।  फिर  भी  उसका  काम

 जारी  रखें  जा  रहां  व्यय  किया  जा  रहा  हैं  ।

 देश  की  प्रतिरक्षा  पर  होने  वाले  व्यय  पर  किसी  को  आपत्ति  नहीं  हो  सकती  ।  किन्तु  संसद

 व्यय पर  जो  संवैधानिक  नियंत्रण  है  मंत्रियों  को  झर  पदाधिकारियों  को  उस  का  स्वागत  करना
 चाहिये

 ।

 शब  में  प्रतिरक्षा  की  कुछ  सदस्यों  का  उल्लेख  करूंगा  |  हमारां  सीमान्त  बहुत  बड़ा है

 हम ने  इस  की  रक्षा  के  लिये  क्या  किया  है  ।  उन  लोगों  को  अन्दर  भराने  से  रोकते  के  लिये  जिन  की

 भक्ति  संदिग्ध  हैं  हम  ने  क्यां  उपाय  fet  हैं  शरर  ऐसे  लोगों  की  हटाने  के  लिये  कौन  सा  कानन  बनाया

 है  ।  श्रीराम  श्र  त्रिपुरा में  चोरी  छीं  लोग  रहे  भारत  की  aaa  हद  बिल्कुल  खुली  है

 महोदय  पीठासीन

 उन्हों  ने  हमारे  राज  क्षेत्र  पर  कितने  अतिक्रमण किये  हैं  ।  ग्रोवर हम  ने  क्या  किया  है
 ?

 क्या  हम
 प्रतिरक्षा के  लिये  केन्द्रीय  ह्रस्व  पुलिस  या  सशस्त्र  बल  पर  निर्भर  करेंगे

 ?
 यदि  हमें  रिज  पुलिस  पर

 ही  निसार  रहना  तो  उश  की  संख्या  पर्याप्त  रूप  से  बढ़ा  देनी  चाहिये  ।  हमारे  सीमांन्तों की उचित की  उचित

 रूप  से  रक्षा  होनी  चाहियें  श्र  हमें  अपनी  सशस्त्र  सैनिकों  को  ऐसे  हथियार  देनें  जिनसे वे

 प्रभावोत्पादक रूप  से  मुकाबला कर  सकें  ।  हमें  बार  बार  बताया  जाता  है  कि  हमारी  सेना  किसी  भी

 का  मुकाबला  करने  के  लिये  तेयार  किन्तु  हमारे  राजदूत  ने  जो  वक्तव्य  दिया  उससे

 संतोष  उत्पन्न  नहीं  होता  ।  ale  तथ्य  वहो  जो  उन्होंने  बतलाये  तो  हमें  प्रगति  सेनाओं कों  ऊंचे

 स्तर  का  सामान  देना  चाहिये  ।  हम  चारों  तरफ  से  घिरे  हुए  हैं  ।  एक  मित्र ने  हमारे  ३०,०००  वर्ग

 मील  क्षेत्र  पर  कब्जा  कर  रखा  हैं  ।  दूसरे  ने  १८,०००  मील  पर  ।  दूसरे  को  हम  ऋण  भी  दे  रहे  हैं

 पानी  भी  दे  रहें  हैं  ।
 Ne

 ग्रंग्रेजी  में
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 हमारे  सशस्त्र  सेनाओं  के  लिये
 विशेष  प्रकार का  सीमान्त  प्रशिक्षण  श्रावक  है  ।  कहा  नहीं

 जा
 सकता

 कि
 कब  गड़बड़  शुरू  हो  जाये  ।

 हमारा  देश  पाकिस्तान  से  पांच  बड़ा  किन्तु  वहीं  बार  वार  अतिक्रमण  करता  रहता  है  ।

 हम  केवल  विरोध पत्र  भेज  देते  हैं  ।  ये  काफी  नहीं  वास्तव  में  हमें  विधि  पारित  कर  के  बेरुबाड़ी का

 क्षेत्र  उन्हें  देना  पड़ा  किन्तु  संकट  अरब  भी  बना  हुमा  हमें हर
 प्रकार

 की  स्थिति का  मुकाबला

 करने  के  लिये  तैयार  रहना  चहिये
 |

 चाहे  युद्ध  हो
 या  न

 हमें  प्रतिरक्षा के  बारे  में  श्राम-संतुष्टि  से

 काम  नहीं  ले  सकते  |

 प्रतिरक्षा  पदाधिकारियों  की  पदोन्नति  के  मामले  में  भाई  भतीजावाद  बिल्कुल  नहीं  होना  चाहिये

 शर  यह  भावना  बिल्कुल  नहीं  उत्पन्न  होनी  चाहिये  ताकि  किस  पदाधिकारी  या  जवान  के  साथ

 अन्याय हो  है  ।  एक  प्रशासनिक  न्यायाधिकरण द्वारा  या  किस  अन्य  उपाय  द्वारा  पदोन्नति के  मामले

 में  अन्याय  को  रोकना  चाहिये  ।

 हमारे  विश्वविद्यालयों से  प्रतिशत  हजारों  विज्ञान  के  स्नातक  निकलते  हैं  ।  उन  के  होते हुए
 प्रतिरक्षा  मंत्रालय  का  यह  कहना  कि  उन  के  पास  वैज्ञानिक  कर्मचारियों  कीਂ  कमी  प्राइचर्यजनक  है  ।

 के  भरती  के  तरीके  में  कोई  त्रुटि  है  या  आप  समुचित  बतन  नहीं  देते
 ।

 हमारी  सेना  की  संख्या  से  प्रकट  होता  है  कि  भरती  सारे  देश  में  नहीं  होती  |  उज्जैन  में  मुझे  मालूम

 gar
 कि  हिन्दु प्र ों को  मोटर  ड्राइवरों

 की
 नौकरियों  केਂ  लिये  नहीं  लिया  जाता

 |
 माननीय  मंत्री  को  इस

 मामले  की  जांचਂ  करनी  चाहिए  ।  इसी  तरह  जाति  या  धम  के  भ्राता  पर  भरती  बिल्कुल  बन्द  होनी

 चाहिये  ।

 भारत  पर  चीन  के  अतिक्रमण  बढ़ते  ही  जा  रहे  हैं  are  नेपाल  में  भी  चीनी  घुसे  जा  रहे  नेपाल

 के  साथ  हमारे  सम्बन्ध  बहुत  भ्र्च्छे  नहीं  हैं  ।  हमें  ये  सम्बन्ध  ठीक  करने  क्योंकि  वहां  से  हम

 सदा  सेनिक  लेते रहे  हैं  ।

 ee
 विधि  मंत्रालय  को  मांगों  के  सम्बन्ध  में  निम्न  लिखित  कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  दि

 at
 ये

 माग  कटौती  प्र स्तावक  का  नाम  कटौती  का  आधार  कटौती

 संख्या  प्रस्ताव  की  राशि

 संख्या

 ि  नया कनक

 श  ः  डे  wv  प्र

 ८  \9  श्री  शिवमूर्ति  स्वामी  भारतीय  सीमान्त  पर  चीन का  १००  रुपये

 भ्रतिक्रमण

 घ  श्री  शिवमूर्ति  स्वामी  काश्मीर में  पाकिस्तान  द्वारा  कब्जे  १००  रुपये

 में  लिये  गये
 क्षेत्र कों  लेने

 में  असफलता

 ्र  &  श्री  शिव ति  स्वामी  नौसेना  और  वाय  सेना  १००  रुपये

 का  भोजन  के  विकास  कार्यक्रम

 में  भाग  लेना
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 घ्  १०  श्री  रामचन्द्रन  उच्च  पदों  पर  पदोन्नति  के  लिये  १००  रुपये

 बुनियादी  हिन्दी  परीक्षा  में

 पास  होने  की  शर्तें  दूर  करना

 ११  श्री  रामचन्द्रन  हर  पांच  वर्ष  के  बाद  की  बजाय  १००  रुपये

 प्रति वर्ष  वेतन  में  वृद्धि

 देना

 १२  श्री  रामचन्द्रन  सेना से  निवृत्त  होने  के  बाद  १०  ०  रुपय

 अ्रसैनिक  नौकरी  देना

 १  श्री  रामचन्द्रन  wad  कारखानों  में  भ्र सैनिक  १००  रुपये

 श्री  श्र  ०  व  ०  राघवन a4  सेवा  से  मुक्ति  के  सैनिकों  १००  रुपय

 को  नौकरी  पर्याप्त  सूची

 धायें  देना

 ५  श्री  श्र  ०  व  ०  राघवन  सैनिकों  के  बच्चों  को  निःशुल्क  १००  रुपये

 शिक्षा  सुविधायें  देना

 १६  श्री  भ्र
 ०  व  ०  राघवन  सैनिकों  को  सेवा  से  wad  होने  १००  रुपये

 के  बाद  प्रतिरक्षा  उत्पादन

 संगठन में  लगाना

 ac)  श्री  श्र
 ०  व  ०राघवन  पुलिस  की  बजाय  जिला  १००  रुपये

 नाविक att  सेना

 से  frat  बाडी  के  द्वारा  पड़ताल

 का  रोका जारी  करना

 2S  श्री  श्र  ०  व  ०  राघवन  १००  रुपये सशस्त्र  सेनाओं  को  अधिक

 धायें  देना

 १६  श्री  प्र  ०  व  ०  राघवन  दें  का  वेतन  बढ़ाना  १००  रुपये

 २०  श्री  प्र
 ०  व  ०  राघवन  सेना  की  भरती में  प्रादेशिक  १००  रुपये

 संतुलन  क  हटाना

 २१  श्री  श्र  ०  व  ०  राघवन  सेना को  राष्ट्रीय  एकीकरण  १००  रुपये

 के  काम  में  लगाना

 XR  श्री  श्र
 ०  व  ०  राघवन  भारतीय  नौसेना  के  विनियमों  १००  रुपये

 में  संशोधन

 २३  श्री  श्र  ०  व  ०  राघवन  विमान  इंजनों  की  जांच के  लिये  १००  रुपये

 आयात  सामान  ह  प्रयोंग  करने

 की  भाव  इसका

 1170  (Ai)



 ३५७६  भ्रनुदानों  की  मांगें  २९  ERR

 २  डे

 a

 २४  श्री Ho  तू०  राघवन  लंडौर  छावनी  a  ग्रतिरिकत  १००  रुपये

 भूमि  शौर  मकान  के  निपटारे  में

 विलम्ब

 २५  श्री  श्र० व०  राघवन  के  लिये  हिन्दी  की  १००  रुपये

 परीक्षा  पास  करने  की  दत

 हटाना

 २६  श्री  न  व०  राघवन  वेतन  में  प्रति  वर्ष  वृद्धि  १००  रुपये

 RY  श्री  प्र ०  पत्र  राघवन  राजनैतिक  कारणों  से  बरखास्त  १००  रपये

 किये  गये  जवानों  के  मामलों

 का  पुनर्विलोकन

 क  श्री  वारियर  आयुध  कारखानों  में  अ्रतिरिक्त  १००  रुपये

 क्षमता को  सैनिक  माल

 बनाने  के  लिये  प्रयोग  करना

 ५७  श्री  वॉरियर  श्रायूच ष्  कारखाने  प्रविधिक  १००  रुपये

 विकास  संस्थान  अगौर  ई०  एम०

 ्र
 90  कारखानों में  समन्वय

 YS  श्री  वारियर  ग्राहक  कारखानों  में  जनता  कार  १००  रुपये

 का  निर्माण

 ट  श्री  वारियर  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  के  घिन  १००  रुपये

 विशेष  इस्पात  संयंत्र  की

 आवश्यकता

 १००  रुपये न  श्री  वारियर  आयुध  कारखानों  में  भारी

 गाड़ियां  बनाना

 दश  श्री  वारियर  बंगलौर  में  एच०  ए०  एल०  का  १००  रुपये

 विस्तार

 श्री  वारियर  संस्थानों  में  १००  रुपये

 प्रौद्योगिक  अर  औद्योगिक

 कर्मचारियों की  सेवा  की  शर्तों

 में  विभेद को  हटाना

 ्र  श्री  वारियर  प्रतिरक्षा  संस्थानों  में  सैनिक  १००  रुपये

 कर्मचारियों के  लिये  झ्र धिक
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 ६४  श्री  वॉरियर  प्रौद्योगिक  कर्मचारियों  की  get हू  १००  रुपये

 के  मामले  में  वेतन  आयोग  की

 सिफारिशों  को  लागू  करना

 प्  श्री  वॉरियर  एम०  fo  एस०  में  ठेके  की  प्रणाली  १००  रुपये

 हटाना

 क  श्री  वारियर  औद्योगिक  गैर-ग्रौद्योगिक्रਂ  १००  रुपये

 कर्मचारियों में  से  ८०  प्रतिशत

 को  स्थायी  बनाना

 &9  श्री  वारियर  डी०  एस०  सी०  कर्मचारियों  के  १००  रुपये
 वेतन  क्रमों  में  संशोधन

 9X  श्री  वॉरियर  सैनिक  प्रतिरक्षा  कर्मचारियों  १००  रुपये
 की  शिकायतों  की  तीन  स्तरों

 पर
 चर्चा

 के
 समझौते

 करने  की  व्यवस्था  करना

 9.0  श्री  वॉरियर  रघुरामैय्या  समिति  १००  रुपये
 feat  का  प्रभाव

 \9  श्री  वॉरियर  सैनिक  कर्मचारियों  अधिक  १००  रुपये
 क्वार्टरों  की  आवश्यकता

 9G  श्री  वारियर  सैनिकों  के  बच्चों  के  लिये  अधिक  १००  रुपये

 सुविधायें  देना

 ७€  श्री  वॉरियर  हवाई  सेना  द्वारा  १००  रुपये
 चकेरी  कानपुर  पर

 ७४८  का  निर्माण

 ट्0०  श्री  वॉरियर  रूस से  सुपर  सैनिक  जैट  का  १००  रुपये
 क्रय

 श्री  रामचन्द्रन  भरती  के  समय
 पुलिस  द्वारा  १००  रुपये

 पड़ताल  को  प्रणाली  को  हटाना

 रेहे  श्री  रामचन्द्रन  जवानों का  वेतन  बढ़ाना  १००  रुपये

 -  ह  श्री  रिशांग  किलिंग  भारत
 के  dara रक्षा  १००  रुपये

 करने में

 २४  aft  रीडिंग  किलिंग  भारतीय  क्षेत्रों  से  विदेशी  १००  रुपये
 कारियों  को

 निकालना  हनन



 R¥Xoc  अ्रनुदानों  की  मांगें  २९  १९६९

 रे  v

 श्री  Fart  कादिर  सीमान्त  क्षेत्रों में  प्रतिरक्षा  १००  रुपये

 at  are  बाहरी  जनसंख्या

 qa  सम्बन्ध  स्थापित

 करना

 ३७  श्री  रिशांग  किलिंग  सीमान्त  क्षेत्रों  में  प्रतिरक्षा  उपायों  १००  रुपये

 को  करना

 देर  श्री  रियो  किशन  देश  के  पूवे  शौर  उत्तर
 के  सीमान्त ों  १००  रुपये

 पर  सड़कें  बनाना

 Ra  श्री  रिशांग  किशि  सदस्य  सैनिकों  में  पदोन्नति  की  १००  रुपये

 कटौती

 Yo  श्री  रीडिंग  किलिंग  देश  के  qat  ate  उत्तरी  सीमान्त ों  १००  रुपये

 पर  हवाई  जहाजों  के  उतरने

 की  पट्टियां  बनाना

 १२  श  श्री  रामचन्द्रन  saga  सैनिकों  के  बच्चों  के  लिये  १००  रुपये

 सैनिक  स्कूलों  में  स्थानों  का

 संरक्षण

 श्री  रामचन्द्रन  पारिवारिक  पेन्शन  की  भ्र धिक तम  १००  रुपये १२  ४२

 दर  को  बढाना

 दे  श्री  रामचन्द्रन  जवानों  के  क्वाटर  १००  रुपये

 बनाने  की  आवश्यकता

 रे  vy  श्री  प्र ०  पत्र  राघवन  जिला  नाविक  ate  १००  रुपये

 सेना के  जवानों  के  बोर्डों को

 स्थायी  बनाने  की  झ्रावइ्यकता

 १२  PS -d  श्री व्र०  राघवन  कौर  १००  रुपये

 तथा  तेलीचेरी  में  सैनिक

 स्कूल  खोलने  की  आवश्यकता

 BE  AT  ० हु  Fo  राघवन  भूतपूर्व  सैनिकों  को  सैनिक  १००  रुपये

 समाचारों की  प्रतियां  देना

 श्री  प्र०  व०  राघवन  जिला  बोरों  wife  के  द्वारों  १००  रुपये १२  प्रण

 भूतपूर्व  सैनिकों  को  ‘AY

 तथा  क्रय

 करने की
 देना

 श्री  प्र ०  Fo  राघवन  सैनिकों  सहकारी  १००  रुपये रे  किए

 संस्थानों  की

 व्यवस्था  करने  की
 ग्रा वश्य कता



 ८  acy  )  अनुदानों  की
 मांगें  PAVE

 १  र  रे

 ११४  att  शिवमूर्ति  स्वामी  तथा  नागरिकों  के  लिये  १००  रुपये

 प्रतिरक्षा  उद्योगों  द्वारा

 उत्पादन  करने  में  सफलता

 28.0  Ys  श्री  ई  व्०  राघवन  रेडीनेस  कारखानों  में  नागरिकों  १००
 रुपये

 के  लिये  उत्पादन  की

 यकता

 १४  ५५  श्री  ई  व०  राघवन  केरल  के  मलाबार  डिवीजन  में  १००  रुपये

 भ्राडिनेन्स  कारखाना  खोलने

 की  शझ्रावव्यकता

 poareae  महोदय
 :

 ये  सभी  कटौती  प्रस्ताव  श्री  सभा  के  सामने  प्रस्तुत  हैं  ।

 श्री  दी०  चं०  sat  :
 हमारे  प्रतिरक्षा

 बल
 निश्चय  ही  प्रशंसा  के  पात्र  हूं

 ।  गोधरा

 में  हमारी  सेनाग्र ों  ने  बहुत  ही  सराहनीय  कार्य  किया  है
 ।

 जब  रहे  समय  गया  है  जब
 हमें  अपनी

 रक्षा  नीति  को  नया  रूप  देना  चाहिये  ।  हमें  अपनी  शाक्ति  बढ़ानी  चाहिये  ताकि  हम  aes  सीमान्त ों  के

 किसी  ait  से  शभ्रतिक्रमण का  सामना  कर  सकें  ।  हम  शांति  के  वातावरण  में  नहीं  रह  रहे  हैं  ।  चीन

 हमें  प्रतिनिधिक हानि  पहुंचाने  पर  तुला  हुमा है  ।  जहां  तक  वह  हमारे  राज्य  क्षेत्र  से  पीछे  नहीं  हटता

 है  तब  तक  हम  उसे  aoa  मित्र  नहीं  समझ  सकते  हैं  ।  इसी  प्रकार  हमें  भारत  कौर  पाकिस्तान  के  बीच

 काश्मीर  में  युद्ध  विराम  रेखा  के  सम्बन्ध  में  सावधान  रहना  चाहिये  ।

 भारत  का  समुद्रतट  काफी  बड़ा  इसलिये  नौसेना  की  अपेक्षा  नहीं  की  जानी  चाहिये  ।  बजट  में

 नौसेना  के  लिये  उपबन्ध  बहुत  कम  हमें  स्थल  सेना  ate  विमान  बल  के  संसाधनों  को  बढ़ाने

 का  प्रयत्न  करना  चाहिये  |

 प्रतिरक्षा उत्पादन  के  क्षेत्र  में  प्रशंसनीय  प्रगति  हुई  है  ।  प्रतिरक्षा  मंत्री  को  यह  देखना  चाहिये

 कि  हम  कम  से  कम  पुराने  हथियारों  के  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  ही  श्रात्मनिभंरता  प्राप्त कर  लें  जब  कि

 अरन्य  देश  ata  हथियारों  की  बात  सोच  रहे  हैं  ।

 सहायक  छात्र  सेना  दल  किसी  काम  का  नहीं  हें  ।  उसे  खत्म  कर  के  हमें  राष्ट्रीय छात्र  सेना

 दल  का  कौर  विस्तार  करना  चाहिये  ।

 प्रादेशिक  सेना  के  प्रदान  के  सम्बन्ध  में  विचार  करने  के  लिये  एक  समिति  नियुक्त  की  जानी

 oat  उसे  नया  रूप  देना  चाहिये  |

 हमें  अपने  सैनिकों  के  लिये  भ्रमित  छात्रवृत्तियां  ate  परिवार  केन्द्र  बनाने  चाहियें  ।

 भूतपूर्व  सैनिकों  की  बड़ी  उपेक्षा  की  जाती  है  ।  उनकी  देखभाल  की
 जोर  अधिक  ध्यान

 दिया  जाना  चाहिय े।

 मल  रंगरेजी  में



 R450  भ्रनुदानों  की
 मांगें  YE  १९६२

 दी०  चे

 हमें  अपने  यहां  एक  स्वेच्छिक  बल  की  भी  स्थापना  करनी  चाहिये  ।  पुरुष  तथा  महिलाश्रों  का

 एक  सामाजिक  संगठन  भी  करना  चाहिये  ।

 गधी  भागवत  झा
 आजाद  :

 हमारी  सेना  प्रभु  देश  में
 तथा

 बाहर
 भी

 बहुत  अच्छा

 काम  कर  रही  है  ।  उसने  संसार  के  मांगों  तथा  गाजा  जैसे  भागों  में  शांति  स्थापना के  सम्बन्ध  में

 बड़ा  प्रशंसनीय  काय  किया  है  ।

 हाल  में  दिये  गये  इस  आशय  के  वक्तव्य  बहुत  दुर्भाग्यपूर्ण  है ंकि  हमारी  सेना  हमारे  सीमान्त ों

 की  रक्षा  करने  के  लिये  भली  प्रकार  सुसज्जित  नहीं  है  ।  सरकार  को  यह  देखना  चाहिये  कि  भविष्य  में

 बलों  के  सम्बन्ध में  इस  प्रकार  के  वक्तव्य  न  दिये  जायें  ।

 हम  सोवियत  रूस
 से

 जो
 पड़ाव  विमान  खरीद  रहें  हैं  उस  के  सम्बन्ध  में  ग्र मरी का का  विरोध  बहुत

 ग्राइचर्यजनक  है  ।  यह  बहुत  गम्भीर  मामला  है  क्योंकि  हम  नहीं  चाहते  कि  कोर्ड  भी  देश  हमारे

 प्रतिरक्षा  सम्बन्धी  मामलों  में  हस्तक्षेप  करे  कयोंकि  हम  भी  wea  देशों  के  मामलों  में  हस्तक्षेप  नहीं  करते

 mer  है  कि  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  देश  तथा  संसद्  में  प्रकट  किये  गये  विरोध  को  ध्यान  में

 रखेगी  |  हम  wat  आवश्यकता  की  चीजें  कहीं  से  भी  खरीद  सकने  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  हमें  किसी

 भी  देश  को  हस्तक्षेप  नहीं  करने  देना  चाहिये  ।

 alae  क्षेत्र  में  भी  हम  श्रुति  श्राप  को  सुदृढ़  बनाने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  सौंदर्य  :  माननीय  सदस्य  अरपना  भाषण  कल  जारी  रखें  ।

 इसे  पहचान  लोक-सभा  ३०  2egR/e  १८८४  के  ग्यारह  बजे

 तक  के  लिये  स्थगित  हुई

 ह ee  oe

 भ्रंग्रेजी  में
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 पीठ विषय

 प्रश्नों के  मौखिक  उ

 तारांकित

 १११४  पाकिस्तान  में  फिजो  रे  बद  रेए

 १११६  हिन्दी  टाइप राइटिंग  ट्रेनिंग  योजना  रे
 ४  ६६-६७

 १११७  कच्ची  फिल्म  परियोजना  ER SACE aT

 १११८  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बेरोजगारों  हे  VET—Yo

 १११६  रामपुर में  ट्रांसमीटर  .

 ह  टेरर  नेफा

 R@Rz  केरल में  नारियल  रेशा  तैयार  करने  का  कारखाना  ३४७२-७३

 RIV  वलापत्तनम  सिचाई  योजना  ३४७३-७४

 ११२५  गोरा  की  प्रौद्योगिक  क्षमता  I¥o¥Y—s

 ११२६  ब्रिटेन  ord  वाले  भारतीय  झ्राप्रवासी

 ११२८  नेपाल  को  भारतीय  सहायता  RVVE—To

 PRE  लाख  में  चीनी  फोजों  के  घुस  अन  के  बारे  में  समाचार

 ११३०  रानीगंज  कोयला  क्षेत्रों  में  श्रमिक

 ११३१  जूटਂ  मिलें  R¥oz-cY

 ११३२  प्रशासन  रे  पूप
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 ११२०  खान  श्रमिकों  के  लिये  न्यूनतम  मारी  RWEo-K2

 ११२१  आन्ध्र  प्रदेश  में  नाइट  कारखाना  2VER
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 2 avy  चीन  की झोर से  भारतीय  अतिक्रमण  सम्बन्धी  लगाते
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 RQvY  भूस्वामी  किसान  सम्बन्ध  अ्रधिनियम  RVEY
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 are  नेफा  से  अर्जियां  aves

 2285.0  BWEs-EE अम झोर  में  गन्धक  बनाने  का  संयंत्र
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर
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